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 तारांकित  प्रश्न  संख्या  ७८२  ७८७,  9c€,  lo  तथा  ७९२  से

 wea  ३५०७-१३

 सूचना  प्रश्न  संख्या  १२  तथा  १३.  २५३२-२६

 wei  के  लिखित

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  ७८६,  ७८८,  OEY,  e&E&  तथा  ८००  से  coy  ,
 दे  न--

 अतारांकित प्रश्न  संख्या  २२१८  से  २२७३  .  रेश  ४  रे

 स्थगन  प्रस्ताव  और  ध्यान  दिलाने  के  प्रस्ताव  की  सुचना  के  बारे  में  गे५६  ३-६४

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  are  ध्यान  दिलाना  ३५६४-६६,  २६०६-१२

 (१)  पूर्वी  पाकिस्तान  की  सीमा  के  निकट  चांगसानी  स्टेशन  के  ar

 में  एक  माल  डिब्बे  में  से  गेलेटाइन  बक्सों  की  चोरी

 (2)  पश्चिम  बंगाल  में  खाद्य  तथा  चीनी  की  स्थिति

 (2)  कलकत्ता  में  कपड़े  की  कीमतों  में  वृद्धि  .

 सभा  पटल  पर  रख  गये  पत्न  दे  ६७-६९.

 प्राक्कलन  समिति

 सिफारिशों के  उत्तर  ३५६९



 जलीय  ae.

 भैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  रेश  ६

 ३५६८ कार्यवाही  सारांश

 सरकारी  क्षेत्र  के  औद्योगिक  प्रबन्ध  के  बारे  में  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 गया  २५६६

 ३४  GE-0 गोहाटी  तेल  शोधक  कारखाने  के  बारे  म  वक्तव्य

 सरकारी  आश्वासनों के  बारे  में  .  थके  PR?

 wot  uw  के  रे  तथा  हमारी  अंतरा  हैव

 के  बारे  में

 प्रस्ताव  वे  Y9X—-—ER मे

 गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 छब्बीसवाँ  प्रतिवेदन  BAER

 भारत  प्रतिरक्षा  भ्र धि नियम  के  बारे  में  संकल्प--अस्वीकृत  WAER—— Feo

 सशस्त्र  taal  के  लिये  निवृत्ति-वेतन  के  बारे  में  संकल्प  न--रनवे

 कारों  के  बारे  में  ध  घंटे  की  चर्चा  वे--

 दैनिक  संक्षेपिका  ३६१८--रे४

 ae  jo—aztfarare  २१  १९६३/३०  १८८५

 भध्रषनों  के  मौखिक

 सूचना  प्रश्न  संख्या  १४  से  १८  ३६२४५--२३२

 wUN id ora — aa  सीमा  पर  गोली  चलाना  are  किये  जाने  के  बारे
 वक्तव्य  दे--य

 स्थूण-नियंत्रण  तथा  भ्रनिवायं  जमा  योजनाओं  के  बारे  में  वक्तव्य  ३६३६-४१

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत  २६४१

 याचिका  समिति

 कार्य  वाही-सारांश  रे  ६४  है

 राज्य सभा  से  सन्देह  ३६४१

 मंत्रियों की  नियुक्ति  के  बारे  में  घर

 नेकी  जांच  संबंधी  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  के  बारे  में  TRFR

 नेफा  जांच  के  बारे  में  चर्चा  तथा  प्रतिरक्षा  तैयारीਂ  के  बारे

 प्रस्ताव  REV  R——cz



 &

 faa  qe

 सरकारी  उपक्रमों  सबंधी  समिति  के  बारे  में  प्रस्ताव  ३६८३-८४

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  ७४३  के  उत्तर  में  शुद्धि  ३६८४५

 दैनिक  संक्षेपता  *  A  e  रे६८  ६०-८७

 पांचवें  aa  का  कायंवाही संक्षेप  वे  ६८  ४-६०,  १-४

 ms wa  उत्तर  वाले  मर  थे  किसी  नाम  पर  afer  बह  fog  इस  बात  का  द्योतक है

 कि  प्रश्न  को  सभा  में  उसी  सदस्य
 ने

 वास्तव  में  पूछा  था
 |

 GMGIPND—LS  III  1305  (2)  1.51)--28-10-68--160



 लोक-समा  बाद-विवाद

 णा

 लोक-सभा

 १९  १९६३

 २८  १८८४५

 लोक-सभा ग्यारह  बजे  समवेत  हई

 ज्रिध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 Tal  के  मौखिक  उत्तर

 भांडागार  रसीदों  पर

 1७9५६  श्रीधर Yo  चक्रवर्ती  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  के  रक्षित  de  ने  इस  वर्ष  के  arta  में  जारी  किये  गये  उस

 निदेश  में  परिवर्तन  कर  दिया  है  जिस  में  खाद्यान्नों  के  सम्बन्धी  भांडागार

 रसीदों  पर  दी  जाने  वाली  पेशगी  की  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  की  गई  थी

 यदि  तो  में  भांडागार  सुविधाओं  की  सुखबीर  तथा  नियमित वृद्धि

 के  हित  में
 ”

 भांडागार  रसीदों  पर  अधिक  पेशगी  किस  रूप  में  दी  और

 नये  भांडागार ों  के  प्रयोग  पर  कण  नियंत्रण  के  भार  को  दूर  करने  के
 लिये

 उपाय  किये  गये  हैं  ?

 वित  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  शी ब०  रा०  भगत  हां

 श्र  पेशगी  दी  जाने  वाली  राशि  की  उच्चतम  सीमा  पूर्वनिर्धारित  की

 गई  ताकि  भाणष्डागारों  की  रसीदों  पर  पिछले  वर्ष  की  तत्स्थानी  सीमा  तक  या

 ag  oartrat  में  हुए  एकीकरण  के  बराबर  शरीक  पेशगी  दी  जा  उन  भण्डा

 गारों  द्वारा  दी  गई  पर  जो  केन्द्रीय  या  राज्य
 भाण्डागारों  निगमों  द्वारा  १

 १९६२  को  या  उसके  बाद  बनाये  गये  पेशगी  उच्चतम  सीमा  से  अधिक  दी  जा  सकती  है
 ।

 पूरी  प्र०
 र  ०  भाण्डागार  सुविधाओं  की  निरन्तर  प्रगति

 की  आवश्यकता  को

 ध्यान  में  रख  कर  क्या  सरकार  इस  कार्य  के  लिए  एक  अन्य  वित्तीय  एजेन्सी  खोलने  का  विचार

 रखती

 श्री धन  रा०  भगत  :  अभी  कोई  नई  एजेन्सी  नहीं  बात  यह  है  कि  जैसे-जेसे

 माण्डागार  सुविधायें  बढ़  रही  वैसे ही
 प्रयास

 किया  जा  रहा है
 कि  उनमें  वित्ता भाव  के

 कारण  बाधा  न  पड़े  ।  परन्तु  यदि  ag  महसूस  किया  जाता  है  कि  अधिक  धन  की
 झाबश्यकता

 —_————— पौर  एक
 निगम या  अन्य  एजेन्सी  बनानी  तो  इस  पर  चार किया  जायेंगी  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी में

 ३३८१

 1700  (Ai)



 दे  ३८६२  मौखिक  ge  १९६३

 श्री  मप्र  रत
 :  राज्य  सहकारी  se  तथा  जिला  च्  केन्द्रीय

 सहकारी  जिनका  संबंध  सेवा  सहकारी  समितियों  से  इनकी  कितनी  सहायता  कर

 रहे  हैं
 ?

 श्री  qo  To  इस  प्रश्न  का  संबंध  भाण्डागार  सुविधाओं  तथा  अनुसूचित
 di  की  पेशगी  से

 चाहते
 महोदय  :  वह  जानना  Ng  हैं  कि  सहकारी  आदि  कितनी  सहायता

 कर  रही

 शस्य ब०  रा०  भगत  प्त  नाव  qa  सूचना  चाहता हूं  ।

 गंडक  परियोजना

 |  श्री  क०  ना०  तिवारी

 fous.  <  श्री  विभूति  मिश्र

 Lait  विश्व  नाथ  राय  :

 क्या  सिचाई कौर  विद्युत  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बिहार  के  चम्पारन  जिले  में  गंडक  परियोजना में  १२  9&a3  तक  कितनी

 प्रगति हुई

 क्या  यह  सच  है  कि  ama  के  कारण  गंडक  परियोजना  के  निमित्त  निर्धारित

 राशि  में  कमी  कर  दी  गई  कौर

 यदि  तो  कितनी  तथा  इसके  क्या  कारण

 सिचाई  श्र  विद्युत  मंत्री  (  डा०  |- 7  ल०  अपेक्षित  जानकारी  देने

 थाला  एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 गण्डक  का  बनाने  केन्द्रीय  जल  विद्युत  अनुसन्धान  पूना  में

 आवश्यक  नमूना  अध्ययन  करने  के  अ्रन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है
 ।

 शिविर  उतरने  के  टेलीफोन  की  शादी  का  जैसा

 आरम्भिक  काय  पूरा  हो  गया  बना  से  भाईयों  तान  में  कार्य स्थल  तक  रेल  से  सड़क

 तैयार  हो  गई  निर्माण कार्य  के  लिए  बिजली  देने  के  लिए  ara  के  स्थान  पर  बिजली

 घर  का  निर्माण  हो  गया  aa  पूर्वी  गाइड  किनारे  का  निर्माण  भी  हो  रहा  है  ।

 तिराहुट, च्थ्  सरन  ae  दोन  नहरों  की  wae  शाखाओं  का  काम  हो  रहा  है
 ।

 जी  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 fat क०  ato  तिवारी  :  इसके  लिए  बिहार  सरकार  को  १६६३  में  कितना  आवंटन

 किया  गया  श्र  कितना  दिया

 मूल  wast  में



 ह
 कप  {aah  राना है  मौखिक  उत्तर  २३६३

 डा०  कठ  न०  इस  योजना  की  इस  परियोजना  के  कारण  बिहार  को  २०  करोड

 रुपये  का  mae  इसमें  से  gas  ३'/,कैकरोड़ व्यय  हो  गये  इस
 वर्ष

 का
 ७६  लाख  रु०  का  है  ।

 fat  क०  ना०  faaret  :  अखबारों  से  हमारी  जानकारी  यह  हैकि  १९६३-६४  का

 आवंटन  दिया  नहीं  गया  ate  जो  कुछ  दिया  गया  है  वह  मूल  आवंटन  से  बहुत  कम  है  ।  इस
 बार ेमें  सरकार  का  विचार

 flo
 Romo

 यह  ठीक  है  कि  इसके  लिए  बिहार  सरकार  ने  अधिक

 मांगा  उन्होंने  २  करोड़  रु०  का  आवंटन  मांगा  था  ।  परन्तु  योजना  आयोग  केवल

 we  लाख  रु०  दे  सका

 tet  दा शि रंजन  :  wa  तक  कितना  व्यय  gat  परियोजना में  क्या  प्रगति हुई  है

 क्या  प्रगति  अ्रनुसूची  के  है  या  नही ं।

 डाकू ल०  राव  :  अव  तक
 ४

 *। करोड़  रु०  व्यय  हुए  मैं  समझता  ह  कि  परि

 योजना  धनाभाव  के  कारण  पिछड़  रही

 fat  afta  :
 परियोजना  कितने  पीछे

 डा०  कु०
 ल०  मूल  शभ्रनुसूची के

 भ्रनुसार  आशा  है  कि  परियोजना  q&k5  में

 पुरी  होगी  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  यह  १६८०  तक  बढ़  सकती  है  ।

 pot भक्त  दर्शन  क्या  इस  नदी  की  पश्चिम  उत्तर  प्रदेश  की

 ate  प्रगति हुई

 डा०  कठ  लग  राव  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  पश्चिमी  नहर  अभी  होगी  ।

 इसका  पहिला  भाग  नेपाल  में  है  शर  हम  कमी  के  लिए  नेपाल  सरकार  की  अनुमति  की

 प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 fat wo  प्र०  फार्मा  :  केन्द्रीय  सरकार
 शरीक

 धन  के  लिए  बिहार  सरकार  की  प्रार्थना  को

 wat  नहों  मान  रही

 डा० 7०  ल०
 राव

 :  इस  परियोजना के  लिए  विविध
 विकास  निधि  से  धन  लिया  जा

 रहा  था  ।  aa  कोसी  परियोजना  का
 झ्र धिक

 व्यय  पूरा  करने  के  लिए  इस  परियोजना  का  ६  करोड़

 रुपय  उसे  दे  दिया गया  |  अभी
 यह

 निश्चित  gor  है
 कि

 इसके  बाद  इस  परियोजना  के  लिए

 केन्द्रीय
 सहायता  परियोजना वार

 दी  जायेंगी
 ।

 अतः
 राशि  को  कौर  किसी  कार्य  के  लिए

 ।

 fata  नारायण  :.  क्या  सरकार  यह  बताने  की  कृपा  करेगी  कि  नैपाल  से  अब  तक  जो
 ?

 बातें  हुई  उन  में  क्या
 प्रोग्रेस  हुई

 पडा  क क्र  लठ  राव :  भूमि  asta के  लिये  हमने  नैपाल  सरकार  से  प्रार्थना  की
 है  ।  भूमि

 के  अपेक्षित  राशि  नैपाल  सरकार  को  दे  दी  गई  है  ।
 मुझे  आशा  है  कि  इसका

 निर्णय  इस  वर्ष  aren
 हो

 जायेगा
 !

 ग  ाुएयतयएयएयतयएई-एएएएएएएए

 मल  अंग्रेजी  में



 ReRy रे ३३९४
 मौखिक

 १€

 कार्यालयों
 का  दिल्ली

 से  बाहर  ले
 जाया  जाना

 +
 . |

 श्री  राम  सहाय  पाण्डेय  कक

 11७४८,  at  अकार  लाल  बरवा  ग

 कया  आवास  तथा
 पुनर्वास

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  fire  १७  कार्यालयों  को  दिल्ली  से  बाहर  ले  जाने

 @  :  र प्रस्ताव
 क्या  इस  बीच  उन्हें  बाहर  भेज

 दिया  गया

 यदि  तो  ऐसे  कार्यालयों  के  क्या  नाम  हैं  तथा  उन्हें  किन  स्थानों  पर
 भेजा

 है  ?

 निर्माण  sara  तथा  grata  मंत्रालय  में  उपमंत्री  Jo  ato

 दिल्ली  बाहर  भेजने  के  लिए  २०  कार्यालयों  कें  बारे  में  निश्चय  किया  गया  कौर  उन  में  से  सात

 कार्यालय  पूर्णतया  या  '  झ्रांशिक  रूप  में  बाहर  चले
 गये

 एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 कार्यालय  का  नाम  हां  जायेंगे  उन

 सख्या  स्थानों  के  नाम

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  अयोग  अधिकतर

 at

 खादी  तथा  aaa  शआ्रायोग  लखनऊ

 अधिकतर

 पुर

 राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  फरीदाबाद

 अनुसंधान  डिजाइन  तथां  मानक  संगठन  का  बाढ़  पुल

 निदेशालय
 लब

 ना

 भाखड़ा  तथा  व्यास  ary  निदेशालय  नगर

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  अतिरिक्त  मुख्य  इंजीनियर —
 ४  का  कार्यालय  नागपुर for)

 ait  ब्रोकर  लाल  बैरवा  में  यह  जानना  चाहूंगा  tH  सेंट्रल  गवर्नमेंट

 के  श्राफितिज  को  जो  दिल्ली  के  बाहर  जन्य  स्थानों  में  भेजा  जा  रहा  हू  वह  किस  उद्देश्य

 से  किया गया  at  ?  ऐसा  मकानों  की  की  वजह  से  या  लड़ाई  की  वजह
 a  किया गया  ?

 मिल  अंग्रेजी  में
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 क्ष  महोदय
 :

 अत्र सरकारी  दफ्तरों  को
 दिल्ली

 से  हटा  कर  बाहर  ले  जाने का  सवाल

 यह  बहुत  बरसे से  चल  रहा  है  ।  उसको  लेकर  काफ़ी बातें  कौर  वगैरह  भी  हो  चुका

 है  भ्र  काफी  डिस्कशन  के  बाद  एक  फैसला  हम  ने  इस  बारे  में  किया  था  ॥

 alert  लाल  बैरवा  :  यह  सरकारी  दफ्तरों  का  स्थान  बदलने का  क्या  कारण  था  ?

 :  मकानों  को  कमी  की  वजह  से  इनको  दिल्ली  के  बाहर  भेजा  जा  रहा  है  या  लड़ाई  की

 वजह  से  ऐसा  किया  गया

 क्ष  महोदय  :
 मकानों  की  कमी

 की
 वजह  से  किया  गया  है  ।

 ts श्यो कार  लाल  बैरवा  क्या यह  सच  नहीं  है  कि  अफसरों  ने  दिल्ली  के  बाहर जाने  से
 कर  दिया

 fat  डा  भास्कर
 :  कार्यालयों को  दिल्ली  से  बाहर  भेजना  केवल  आपात  के  कारण

 ही  नहीं  होरहा  है  ।  यह  प्रश्न  [eas  से  सरकार के  सामने  है  lag  ऐसे  कार्यालय  हैं  जो

 दिल्ली  से  बाहर  रहकर  श्रच्ठा  काम  कर  सकते  हैं  सरकार  ने  ऐसे  दफ्तरों  को  बाहर

 भेजने का  निश्चय  किया  जो  दिल्ली  के  बाहर रह  कर  भी  अच्छा  काम  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  प्राकार  लाल  बैरवा  :  कितने  आफ़िस  शर  feat  नहीं  गये

 अध्यक्ष  महोदय
 :  che  है  ।

 श्री  यदा पाल  fag:  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  जो  झरा फि सेज यहां  से  शिफ्ट  हुए  हैं  उन  में

 कितने  कर्मचारी  अर  कितनों  के  पास  मकानात  थे  ?

 श्री  पु०  का  भास्कर
 :

 यह  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  !

 tat  कपूर  सिंह  :
 क्या  भारत  की

 राजधानी
 कहीं  देश  के  केन्द्र के  पास  बनाने  का  विचार

 पूर्णतया  छोड़  दिया  है  या  यह  wa
 भी  विचाराधीन है  ?

 श्री  go  ato  भास्कर  यह  प्रश्न इस  से
 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  कपूर  राजधानी  दिल्ली  से  बाहर  हटाई  जायेगी  ?

 दਂ
 महोदय  :

 इस  पर  इतना  व्यय  करने  के  बाद  कया  वह  इसे  हटाना  चाहेंगे
 ?

 oe
 :

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  झ्राफिसेज़  यहां  से  हटाने  गये  वे  किन  किन

 राज्यों
 के

 भ्रमर
 चलें  गये  हैं  कौर उन

 के अन्दर
 यहां  जितने  कर्मचारी  काम  करते  क्या

 उतने

 ही  कर्मचारी  वहां पर  भी  काम  करेंगे  ?

 क्ष  महोदय
 :

 स्टेटमेंट  में  दिया  हुमा  है  उसको पढ़ने  की  ज़रूरत  नहीं  है  ।

 fait  कपूर  सिंह
 :  एक  औचित्य  के  गश्त  पर  ।  यदि

 किसी  प्रश्न की  अनुमति  देते  तो

 क्या  यह  कहना  सरकारी  मंत्री  का  काम  है
 कि

 क्या  यह  पैदा  होता  है  या  कया  यह

 है  या
 नहीं

 ?

 fora  महोदय
 :

 वह
 इस

 पर  मेरा  ध्यान  दिला  सकते  हैं  इसका  निर्णय  मुझे  करना

 पड़ता है
 ।  यदि

 में  उन  के  विचार  सें  सहमत
 न

 तो  में  उन  से
 उत्तर  देनें को

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ब  भागवत  झा  जिन  २०  दफ्तरों  को  सरकार  दिल्ली  से  बाहर  भेजना  चाहती

 उन  में  से  केवल
 ७  दफ्तर  श्रांशिक रूप  से  या  पूर्णतया  दिल्ली  से  बाहर  हैं  ।  सरकार

 १३  दफ्तरों को  कब  दिल्ली से बाहर से  बाहर  भेज  या  सरकार  इस  प्रश्न  पर  विचार

 कर  रही है  ?

 sara  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहरचंद  :  कठिनाई  यह  है  कि

 हम  से  बाहर  जहां  भी  दफ्तर  भेजना  चाहते  वहां  हमें  उपयुवत  स्थान  ढूंढ़ना  पड़ता  है  ।

 कछ  मामलों  में  उपयुक्त  स्थान  उपलब्ध  नहीं  है  ।  मामलों  में  जो  स्थान  हम  ने  प्राप्त  किया  वह

 संबंधित
 कार्यालय  को  स्वीकार्य नहीं  होता  ।  अतः  अब  मे  यह  कर  रहा  हूं  fe  से  एस  मासर  पर

 संबंधित  मंत्री  से  बात  कर  रहा  हूं  पूछ  रहा  हुंकिमें ने  जो  स्थान  ढूंढ़ा  है  यदि वह

 aaiad  नहीं  है  तो  क्या  उनका  कार्यालय  उसी  स्थान  पर  कोई  उपयुक्त  स्थान

 ढूढ़ने का  प्रयत्न  करेगा  ।

 भाखड़ा  विद्युत  संयंत्र

 JS  श्री  भागवत झा  आजाद :
 1७४५८.

 Left  बालकृष्ण  वासनिक :

 क्या  सिंचाई  att  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  भाखड़ा  के  दायें  किनारे  के  विद्युत  संयंत्र  में  पांचवें  एकक के  लगायें

 की  स्वीकृति  दे  दी  है

 क्या इस  संयंत्र  में  चौथे  एकक  को  पूरा  कर  लिया  गया  है  ;

 क्या  एककों  के  लिये  भ्रावश्यक  विदेशी  सामग्री  की  व्यवस्था  कर  ली  गई  है
 ?

 सिंचाई  site  विद्युत  मंत्री  (  डा०  न  ल०  राव  जी  हां

 are  है  कि  चौथा  एकक  JERE  में  चाल  नी  ।

 ate
 ।

 fat  भागवत झा  प्रश्न  के  पहिले  भाग  के  बारे  में  इस  एकक  का  निर्माण  कार्य  कब  तक

 grey  किया जा  सकेगा  ?

 डा कुल राव हि०  लग  यह  एकक  9&0 A AIT में  चालू
 होगा

 महोदय  निर्माण  कार्य  कब  ares होगा  ?

 डा कुल राय क्लिक  उठ  प्लग  कोई  निर्माण कार्य  नहीं  है  ।  पांचवें एकक  का  स्थान

 पहिले  सेही
 है  ।  हम  केवल  मशीन  चाहते  हैं  ।  मशीन  लगाई  जायेगी  fea  जनन  VERS

 । के  मध्य  में  प्रारम्भ  होगा

 pat  भागवत झा  आजाद  :  क्या  इस  एकक  के  लिए  भ्रपेक्षित  मशीन  देश  में  उपलब्ध  होगी

 या  विदेशों  से
 मंगानी  होगी  यदि  तो  वह  हमें  कब  तक  प्राप्त  होगी

 ?

 मूल  अंग्रेजी  में



 र८  १८८४  )
 <i

 ३३६७

 डा० ए  यह  राव  मशीन  इस  देश  में  उपलब्ध  नहीं  है
 ।  यह  रूस  से  सहायता धीन

 मंगाई जा  रही  है  ।

 श्री  भागवत  ताराज  :  यह  कब  तक  उपलब्ध  होगी  ?

 {Sto  कण  लग  Wa:  यह  qeae ih के
 दी id  |  ac दन्त

 आयेगी  ।

 श्री  qo  क्या  दास :  क्या  बाघ  में  उपलब्ध
 जल  इस  संयंत्र  को  चलाने के  लिए

 पर्याप्त  है
 ?

 डा०  Fo  ह  WS  :  ऐसा  ही  इस  एकक  की  अधिष्ठापना के  लिये  पर्याप्त जल  है

 में
 माननीय  सदस्य  को  बता  दूं  कि  भाखड़ा  में  ग्र धिक तम  कौर  न्यूनतम  में  बहुत  अन्तर  है  ।

 यह  अन्तर

 Res  फीट  है  १२०  मैगावाट  की  मशीन  न्यूनतम  स्तर  पर  केवल  ७०  मैगावाट  बिजली  बना

 सकती  है  हमें  मितव्ययता  की  अपेक्षा  कुछ  अधिक  मशीनों की  प्रा वश्य कता  है  ।

 fat  दी  चे  फार्मा  :
 पांचवां  एकक  चालू  होने  पर  कुल

 उत्पादन
 कितना  होगा  कौर  भाखड़ा

 नंगल  नियंत्रण  बोर्ड  बनाने  वाले  राज्यों  में  उसका  कैसे  वितरण  किया  जायगा  ?

 डाकू to  राव  :  कुल  ६५०  मैगावाट  बिजली  प्राप्त  होगी  ak  इस  में  दोनों  दाहिने

 तथा  बायें  विंग  कौर  नहर  व्यवस्था  शामिल  है  ।  बिजली  १५.२९  प्रतिशत  राजस्थान

 १००  मैगावाट  दिल्ली  १०  मैगावाट  हिमाचल  प्रदेश  को  और  बाकी  पंजाब  को  दी  जायगी ?

 of.
 |  श्री  स०  do  सामन्त :  चौथे श्र  पांचवें  एकक के  लिए  mater  मशीनों  में  कितनी  देशीय

 होगी
 !

 कु०  ल०  रात  * राव  :
 देशीय  कुछ  नहीं  है  ।  दोनों  एककों  के  लिए  रूस  से  मशीने  मंगाई  जा  रही

 हैं  ।

 अ  े |  (-  है  ह  नक F  कों  में  मंत्रियों  के  साते

 1७६०.
 S  श्री  we  मो०

 थ्री  उठा  नाथ  :

 कया  चित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यहं  सच  है  कि  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  कुछ  मंत्रियों  ने  विदेशी  बैंकों में  प्रिये

 खाते खोले  हुए  हैं  ;

 यदि
 तो

 इन  मंत्रियों  के  क्या  नाम  हैं  ;

 उन  के  खातों  में  कितना  कितना  रुपया  जमा  है  ;  कौर

 उनके  खातों  को  जब्त  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठायें  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री

 तार कद वरी
 जीहां  ।

 मल  अंग्रेजी
 में



 वे  Re “=  मौखिक  उत्तर  गुरुवार
 रु  सितम्बर  दे

 wie  केवल  एक  मंत्री  ने  fora  बैंक  प्राण
 को

 अपने
 विदेशी-मुद्रा

 के

 खाते  के  बारे  में  बताया  है  ।  के  संबंध  को ध्यान में रखकर  उनका नाम  तथा  उनके

 नाम  में  जमा  राशि  बताना  उचित  न  होगा ।

 यह  खाता  देश  में  विनिमय  नियंत्रण  लागू  होने  से  पहले  से  है  ।
 इसे  बनाये  रखना

 विनिमय  नियंत्रण  विनियमों  के  अधीन  रखा जा  सकता  है  ।  उसे  जब्त  करने  का

 ही  नहीं  उठता
 ॥

 थ्रो  दाजी  एक  औचित्य  के  प्रश्न  पर  ।  मंत्री  केवल  के  आधार पर  जानकारी

 त ह देने  से  मना  कर  सकते  हैं  कौर  माननीय  मंत्री  ने  यहां  जो  आधार  बताया  है  वह  ठ

 का  नहीं  परन्तु  बैंक-तथा का  है  जिसका  लोक-हित से  कोई
 संबंध  नहीं  है

 ।  गोपनीयता

 की  बैंक  प्रथा  बैंक  तथा  खाते  दार  के  बीच  कौर  उस  से  हमारा  कोई  संबंध  नहीं  है  ।  zt

 स्वेसत्ताधारी  संसद् के  रूप  में  इसे
 जानने

 का
 la  है  नभ

 fe  लोकहित झाड़े
 न  |

 sa  त्यागी :  मंत्री  महोदय  का  नाम  न  बताना  उन  पर  थ्रो
 ?
 क्योंकि वह  मंत्री  होने

 से  पहले  भी  यह  खाता  रखते  इसलिए  में  नहीं  समझता  कि  उनका  नाम  बताने  में  कोई

 आपत्ति हो  सकती  है  ।

 महोदय  :  |  बैंक-प्रथा  में  खातेदार  तथा  बेक  के  बीच  भ्र वश्य लाग  होनी  चाहिये  ।

 यदि  बेक  कोई  जानकारी  नहीं  देता  तो  वह  भिन्न  बात  है  |  परन्तु  यदि  बैंक  ने  जानकारी  दें  दी

 है  भ्र ौर  सरकार  को  वह  मालूम  तो  सरकार  बंक  प्रथा  के  आधार  पर  विशेषाधिकार  मांग  सकती

 है  या  नहीं  ि

 मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  ):  बंक बंक  तथा  ग्राहक  के  बीच  का  संबंध  वास्तव  में

 प्रथा  पर  झाधारित नहीं  है  sig  विधि  पर  qt t) mTeate  है  के  खाते  के  बारे  में  साक्ष्य

 नियम है  और  वह  बेक  को  खातेदारों के  नाम  बताने  से  रोकता  है  ।  इसी  ग्राहक

 नियम  की  धारा  uy  में  कौर  अन्य  अधिनियम में  ऐसा  ही  उपबन्ध  है  जो  करदाता  की  राय  बताने  से

 रोकता  है  ।  यह  एक  रहस्य  है  ।  यह  जानकारी  प्राप्त  करने  के  सरकार  के  ढंग  क्योंकि हम

 यह  प्राप्त करनी  होती  ।  परन्तु  हम  व  नियम  मानने  चाहिये  या  जानकारी  देने

 वाले पर  लागू  यह  निर्णय  करने  की  बात  है  ।  मेरा  खयाल  कौर  सविनय  निवेदन

 है  कि  हम  भी  उन्हीं  नियमों  से  बन्ध  हैं  जिन  से  जानकारी  देने  वाले  बंध  हैं  ।

 मेरे
 माननीय

 faa
 ने  प्रश्न  उठाया

 है  कि  क्या  चलाया जाने  वाला  खाता  पूर्णतया  area

 कर  है  यह  वाणिज्यिक खाता  नहीं  है  ।  यह  बड़ा  साधारण  खाता  है  ।  यह  1१६४७ से

 वर्षों  पहले  से  चल  रहा  है  जब  से  कि  हम  खाता  बताने  धन  के  प्रत्यावतन के  इस  उपबन्ध

 को  बनाये  हुये  म॑  यह  भी  बता  दूं  कि  t&e4  तक  एक  विदेशी बंक  मं  मेरी  बहुत  थोड़ी सी

 राशि  यह  केवल  कछ  अ्रंशदान  देने  के  लिये  थी  ।  मुझ  से  कहा  गया  fe  यदि  में  खाता

 रखना  चाहता  तो  मुझे  विशेष  अ्रनूमति  प्राप्त करनी  होगी  |  में  ने  यह  qeve aq म

 बन्द  १६४८  खोला  कौर  फिर  9&5997 q  बन्द  किया  |  मुझे  धन

 लगभग  ७००
 रु०  वापस  मिल  गये  !  ये  खाते  इसी  प्रकार  के  में  सभा  से  सविनय  निवेदन

 करता  हूं  कि  इस  प्रथा
 न

 तोड़ना  ही  अच्छा  है  ।  में आश्वासन  दे  सकता  हूं

 कि  यह  खाता ऐसा  है  जिसे  में  वाणिज्यिक  बात  जरा  भी  नहीं  है  ।

 मूल  अंग्रेजी मैं
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 जी  त्यागी :  ऐसी  स्थिति में  नाम  बताये बिना  ही
 खाते

 में  जमा  पूंजी बताई
 जा  सकती

 है  .  ,  .  ।

 श्री  स०  1.0  बनर्जी :  जब  कि  इस  सभा  में  gra से  आपति  होने पर  भी  एक

 सदस्य  का  नास  पता  दिया  गया  तो  इस  मामले  जिस  में  कोई  केन्द्रीय  या  राज्य

 मंत्री  शामिल  वे  नाम  बताने  से  क्यों  लजाते  है ं?

 महोदय  फिर  यह  वही  बात  है  ।  में  ने  कट्टा था  कि  वह

 प्रथा  या  विधान  है  .  जाता  है  कि  इस  बारे  में  कोई  निश्चित  विधान  है  शौर

 ख़ाते  दार  के  बीच  है  ।  यदि  यह  जानकारी सरकार  को  बंक  से  मिली  है  तो  इसे  बताने  में  कोई

 आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिये  ।  यदि  यह  जानकारी  सरकार  को  अन्य  ढंगों  से  मिली  प्रौढ़  यदि

 बैंक  ने  वह  जानकारी  नहीं  दी
 तो  में  समझता हूं  कि  यह  उचित  कि

 सरकार  भी
 इसे

 ने  बताये  ।

 fat  त्यागी  :  क्या  में  एक  निवेदन  करूं  ?  रहस्य  संबंधी यह  खंड  खातेदार  के  नाम के

 लिए  नदी  बैक के  लाभ  के  लिये  ।  यदि  संबंधित  सज्जन  यह  जानकारी देते  हैं  तो  कोई

 आपत्ति  नहीं क्योंकि  कोई  भी  कह  है  fe  उसके  पास  इतना  घन  हैं

 श्र  बेक  इस  में  बाधा  नहीं  बनेगा  ।  में  जानना  चाहता  हूं  fe  क्या यह  रहस्य

 an  के  हित  में  रखा जा  रहा  है  यथा  संबंधित  व्यतीत  के  हिंत में  रखा  जा  है  |

 प्री  रंगा  :  रानी  के  बारे में  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि
 वह  अधिक नहीं है नहीं  है  ।  इस  बारे

 में  हमें
 परेशान  होनें की

 mae  नहीं  है  ।  परन्तु  मंत्री
 का  बताने में  उन्हें  क्या

 आपत्ति  हो  सकती  उन्होंने  बताया  कि  स्वयं  उनका  भी  छोटा  सा  खाता  था  ।

 toa  महोदय
 :  उन्हें  श्री  त्यागी  के  कथनानुसार  यह  भेद  warn  चाहिये

 कि  यहं  उनका  अपना खाता  है  ्र
 उन्हें  इसे  बताने  का

 पूर्ण  अधिकार
 ?

 प्री  रंगा  :  मंत्री  महोदय  कां  बताया जाना  नयें  क्योंकि  ag  मामला  बेक  शर

 मंत्री  मंत्रालय  संसद् के बीच के  बीच  है  |

 श्री  दाजी  :
 माननीय  मंत्री  ने

 जो
 उत्तर  उसके साथ  भ्रामक  निर्णय  इस  मामले

 सम्बद्ध  है
 ।

 वास्तव  में  माननीय  मंत्री  ने  कहा
 कि

 उन्हें  यह  जानकारी  बैक  से  मिली  कौर
 इस  कारण  वहू  an  नियमों  से  mag  हैं ।.  यह  कहने के  झपके  निर्णय  के

 पसंद  की  कोई  बात  नहीं  है  कौर न  ही  विचार  विनिमय की  कोई  बात  है  ।  सिवाय

 इसके  fe  माननीय  मंत्री  नाम  बता  दें  ।  वह  पहिले ही  कह  चुके  हैं  कि  उन्हें  नाम  aw  से  fafea

 हुआ  इस  लिए  बेक  नियम इस  सभा  भी  लागू  होते  हैं  ।  ar  उन  के  मत  के  विरुद्ध

 निर्णय  ।  मेरा  निवेदन  हैकि  मामला  अब  समाप्त  हो  ak  ame

 निर्णायानुसार  माननीय  मंत्री  को  सभा  में  नाम  बताने  के  लिए  कहा  जाय

 श्री  fao  त०  में  समझता  हूं  कि  में  एकदम  ठीक  हूं  कौर  वास्तव

 में  उदाहरण  स्वरूप  ह ह म झाप से
 से  यह  मानने  की  करता  हूं  ।  यदि  किसी  संस्था

 से  मुझे  कोई  जानकारी  मिलती  है
 तो  रहस्य  के  बारें  में  में  उन्हीं  नियमों  तथा  TIT नला

 मूल  ि झ ग्रेजी  में
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 से  बंधा हूं  जिन  से  वह  संस्था  बंधी  मान  लीजिये  कि  में  प्रभी  नाम  बता
 तो  भी

 में

 इसे  उदाहरण
 बनाना  नहीं  क्योंकि  यदि  बेक से  qa  किन्हीं  नामों  का  पता  लगता

 तो  में  उन्हें  बताना  नहीं  चाहता  ।  में  इस  पर  ध्यान  नहीं  देता  कि  यहँ  लोक  हित  है  या

 नियमों  को  तोड़ना  है  ।  कल  में  आयकर  श्रधघिनियम  का  एक  संशोधन  रखता  हूं  कहता

 प
 r

 कि  धारा ५४  नहीं  होगी  यह  मामला  हो  जाता है
 |

 यदि  हम  कहते  कि  बैंकों  को  उन  के  नाम  बताने  तो  यह  बात  कौर  है  ।  जब  तक

 \ नियम
 तब  तक  में  आपको  निवेदन  करता  हूं  कि  इसे  उदाहरण  A

 बनाया  जायें

 we इस  से  मतभेद  समाप्त  हो  जायें  तो  में  नाम  बताने  को  तैयार  हूं
 |

 श्री  यह  ठीक  वह  जैसा  चाहें  ati  फल  यह  होगा कि

 मंत्री  पर  सन्देह  होगा
 ।

 यह  कठिनाई  है
 ।

 Tat  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  माननीय  सदस्य  थोड़ी  तसल्ली  .  .  ॥.

 मैंने  निवेदन  किया  कि  इसे  उदाहरण  न  बनाया  .

 fran  महोदय  :  मैं  मंत्री  जीकी  बात  सुन  चुका

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  वह  इसके  विरुद्ध  निर्णय  नहीं  देंगे  ।  आपने  स्पष्ट  निर्णय दे  दिया

 शिया महोदय  मैं  उनकी  बात  सुन  सकता  हूँ  वह  प्रत्येक  अन्य  माननीय

 सदस्य  की  भारती  मुझे  बता  सकते  निश्चय  ही  मैंने  मत  प्रकट  किया  था  कि  यह  लागू

 नहीं  होना  चाहिये
 ।

 यह  बैंक  झ्र  खातेदार  पर  लाग  होना  यदि  यह

 जानकारी  बेक  ने  दी  तो  इसे  बताने  में  कोई  शझ्रापत्ति  नहीं  होनी  चाहिये  ।  मैं  कुछ

 समय  चाहता  हूं  शौर  इस  पर  विचार  करूँगा  |

 शी  स०
 सो०  बनर्जी

 :
 हमें  कुछ  पूछने  की  अनुमान  दी  जाय  ॥

 महोदय  :  मैं  उन्हें  अनुमति देता  श्री  रंगा  ।

 श्री  मेरा  आपसे  केवल  यह  निवेदन  «  )

 सस्य  Jo—

 महोदय  :  शान्ति  ।

 pat  :
 मैं  आपसे  केवल  यह  बात  याद  रखने  का  निवेदन करता  हूं  कि  हमसे

 अनेक  यह  विचारने  लगेंगे  कि  कौन  मंत्री  ऐसा  सरकार  के  लिए  यह  बहुत  बुरी  बात

 fae  महोदय  :  ठीक  है  ।  श्री  त्यागी  ।

 श्री  त्यागी  ame मेरा  निवेदन  यह  है  कि  आपका  निर्णय  सर्वथा  स्पष्ट '  है  ौर

 पूर्णतया ठीक  व  उचित  परन्तु  रहस्य  की  बात  बैंक  के  साथ  जिस  व्यक्ति  का  बैंक

 में  खाता  है  क्या  वह  भी  यह  नहीं  कह  सकता  कि  उसमें  कितनी  राशि  आयकर  नियम

 जानकारी  देने  से  मना  करते  हैं  परन्तु  करदाता  जानकारी  दे  सकता  स्वयं  मंत्री

 भ्र पना  नाम  बताना  तो  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिये
 ।

 अंग्रेजी  में
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 |  ch  aਂ  यह  मंत्री  महोदय  की  बात  यहां  हमारा  संबंघ  ग्न्य  बात  से

 कुछ  माननीय  सदस्य  उठे

 parma  महोदय  शान्ति  ।  मैं  इस  चर्चा  को  श्रनिद्चित  समय  तक  जानो  नहीं

 रख  सकता  ।  यह  प्रश्न  काल  हमें  बढ़ना  चाहिये  ।  मैंने  सदस्यों  को  कहा  हैकि

 इस  पर  विचार  करूंगा  ।  यदि  मुझे  wie  कोई  सन्देह  होता  इसे  सभा  के  समक्ष

 रखूंगा  फिर  सदस्यों  को  weet  दूंगा  कि  वे  झपना  मत  प्रकट  मैं  प्रभी  कोई  निर्णय

 नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 श्री स०
 सो०  कुल  कितने  केन्द्रीय  तथा  राज्य  मंत्रियों

 के
 खाते  विदेशों  में  हैं

 are  उनमें  कुल  कितना  धन  जमा  है
 ?

 प्रिय  महोदय  :  वह  कहते  .  .

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  यदि  मैंने  उनके  उत्तर को  ठीक  समझा  तो  उन्होंने  कहा  है

 कि  केवल  एक  मंत्री  ने  अपना  खाता  होने  की  सुचना दी  है  ।  हम  अन्य  मंत्रियों के

 खाते के  बारे में  जानना  चाहते हैं  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी :  हमें  केवल  बताये  गये  मामलों  की  जानकारी हो  सकती

 जो  बताये  नहीं  उनके  बारे  में  हमें  जानकारी  नहीं  हो  सकती  ।  वास्तव  मैं

 जानता  हू ँकि  शायद  अनेक  जिनमें  मंत्रियो ंके  अतिरिक्त  ak  व्यक्ति  भी  विदेशों

 बैंकों  में  amt  खाते  रखते  इस  बारे  एक  मंत्री  ने  बताया  जैसा  कि  मैंने  पहिले

 कहा  था  कि  यदि  अझरध्यक्षपीठ  निर्णय  देती  कौर  वह  wea  मामले  पर  निर्णय

 यदि  सरकार  को  जानकारी  है  तो  वह  इस  बारे  में  नियम  का  पालन  करे  या  तो

 इस  श्रमिक  मंत्री  का  नाम  बताने  को  तैयार  हूं  ।

 fara  महोदय
 :

 क्या  यह  समझा  जाता  हैकि  मैं  यह  निर्णय  दूंगा  कि  नियम का

 पालन न  किया  जाये ?

 श्री  fao  तज  इस  अमुक  मंत्री  ने
 प्राधिकार

 दिया
 है

 कि  में

 उनका  नाम  बता  सकता  हूँ  ।

 भिनाय  महोदय  :  मैंने  केवल यह  कहा  है
 कि  मैं  देखूंगा कि

 क्या  स्थिति है  ।  यदिਂ

 इत  बारे  नें  नियम  निश्चित  तो  निश्चय  ही  मानवीय  मंत्रो  को  यह  नहीं

 कहना या  समझना  चाहिये कि  मैं  ऐसा  निर्णय  दूंगा कि  जो  नियम-विरुद्ध  हो

 श्री  ति  qo  मैं
 कह  सकता  हूं  कि  इस  मामले  में  मंत्री  महोदय  इसके

 तयार  हैं  कि  उनका  नाम  बता  दिया  .

 प्रिय  महोदय
 :

 यदि
 विधान  सभा  मुझसे  उसके  विरुद्ध  wars  करने  की

 कसे  श्रद्धा  कर  सकती  है  ?  इससे  बात  समाप्त  होती  मैं  इसकी  जांच  करने  को  तैयार

 परन्तु  यह  समझना  ठीक  नहीं  है
 कि

 मंत्री  महोदय  we  करें  कि  मैं  कभी  भी  ऐसा

 निर्णय  दूंगा  जो  विधान
 के  विरुद्ध  हो  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  माननीय  मंत्री  ने  कभी कहा  है  कि  केवल  एक  मंत्री ने  नाम

 बताया है  ।  जब  तक  कि  कोई  न  तब  तक  वह  ag  बताने  में  असमर्थ  हैं  कि

 अन्य  मंत्रियों या  अन्य  व्यक्तियों  के  खाते  हैं  या  नहीं  मैं  यह  समझ  fH  यह  जानकारी

 पाने  के  सरकार के  भ्र  कोई  साधन  नहीं  हे

 शायद  महोदय  :  बैंक  यह  जानकारी  नहीं  देता  ।  उन्होंने  यह  प्रदान  पुछा है  ?

 श्री स०
 Ato  बनर्जी  :  मैं  कुल  मंत्रियों की  कुल  संख्या  जानना  चाहता

 महोदय  इसका  उत्तर  दिया  जा  चका  है
 ?

 श्री  स०  Ato  मैं  कुल  राशि  जानना  चाहता  था  ।  मैं  नाम  नहीं  जानना  चाहता

 था  |

 ध्रिध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  पहिले  ही  कह  चुके  हैं  कि  सरकार  को  केवल  बताई

 गई  जानकारी  हो  होती  च  बताने  बाले  का  नाम  मालूम  होता  है  ।  उन्हें  अन्य  खातों  की

 जानकारी कसे  हो  सकती

 श्रीमती  रेणु  चक्रवती  वह  क्या  छिपा
 ?

 वह  कहते  हैं
 कि

 उन्हें  जानकारी

 बैंक  से  मिली  है  कौर  संबंधित  व्यक्ति  को  अपना  नाम  बताये  जाने  पर  arta  नहीं  है

 उन्हें  an  से  किसका  नाम  हुमा  ऐसे  कितने  नाम  हैं
 ?

 fat  स०  मो०  बनीं  :  रिजवी बैंक  को  कुछ  अनुदेश  दिये  गय ेथे  कि  जिनके  विदेशी

 बैंकों में  खाते  उन्हें  किसी  च  तारीख  तक  उनके  बारे  में  बता  देना  चाहिये  ।  मेरा  ख्याल

 हैकि  यह  तारीख  PEGR  क्या  इन  मंत्रियों  ने  अपने  नाम  उस  तारीख  से  पहिले

 बताये  थे  या  बाद  में  बताये
 ।

 मैं  यह
 भी

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  को  विदित  है

 कि  कुछ  मंत्रियों  ने  अब  भी  विदेशी  dat  में  अपने  खातों  के  बारे  में  नहीं  बताया  कौर

 यदि  तो  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्रवाही  करने  का  विचार  है  ?

 श्रीमती  तारकइवरी  सिन्हा  प्रवर्तन  निदेशालय  से  यह  बात  सुनिचित  कर  ली  गई  है

 कि  केन्द्र  या  राज्य  के  किसी  मंत्री  के  खाते  के  wag  रूप  से  यह  रहने  की  कोई  शिकायत

 नहीं

 पति  स०  पो०  मेरा  प्रश्न  यह  नहीं  कृपया  मेरी  रक्षा  कीजिये |

 इसी  सभा  में  जब  एक  सदस्य  के  बारे  में  प्रशन  उठाया  गया  था

 jem  महोदय  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  एक  प्रश्न  पूछता  वह  कहते  हैं  कि  मंत्री

 प्रत्येक  अन्य  व्यक्ति  से  कहा  गया  कि  वह  बताये  कि  उनका  विदेशी  बैकों  में

 खाता  हैया  नहीं  |  ag  ठीक  है
 ?

 श्री
 स०  पो०  हां

 महोदय
 :

 सरकार  कंहती  है  कि  केवल  एक  मंत्री  ने  बताया  है  कि  विदेशी  बैंकों

 में  उनका  खाता है  माननीय  सदस्य
 ae

 क्या  चाहते  हैं
 ?  उनके

 दूसरे  प्रश्न का  क्या
 श्भिषाय है  ?

 मल  ata  े ba |
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 त्न  कया  one sat से
 fai स०  Ato  बनजों  .:  दूसरा  प्रश्न  स्पष्ट  तथा  fe  ने  झपने  खातों

 के  बारे  में  नहीं  बताया  है  ।  यह  इस  सभा  की  निरन्तर  मांग  है  कि  उन्हें  खाते

 बताने  चाहिये  ।  जिन  लोगों  ने  अपने  खाते  नहीं  बताये  हैं  उनके  खिलाफ  क्या  सरकार  कोई

 कार्यवाही  करेगी ?  नया  कोई  मंत्री  ऐसे  जिन्होंने  wa  तक  इस  बारे  में  नहीं  बताया  है
 ?

 पाध्या  महोदय  :  यदि  कोई  मंत्री  नहीं  बताता  कि  विदेशी  बैंक
 में

 खाता  है

 कौर  उसके  बारे  में  सरकार  को  पता  लगता  ca  ही  सरकार  उनके  विरुद्ध  यहौ  कर
 ane सकती  यदि  कोई  सचाई  नहीं

 है  या
 कोई  साक्ष्य  नहीं  है

 fat  स०-सो  बनर्जी  :
 यदि  रहस्य इस  प्रकार  रखा  जाता  तो  हमें  मंत्रियों या  अन्य

 प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  के  बारे  में  जानकारी  मिलने  में  बड़ी  कठिनाई  होगी  ।

 रिया  सहोदय  :.
 शान्ति  कब  सानिया  सदस्य  as  जायें  ।

 श्री
 दाजी

 pat  विदेशी  बैंकों  में  खातों  के  बारे  में  बताने  के  लिए  वैधानिक  उपबन्ध

 कया यह
 करने  के  सरकार  के  पास  संबंधित  व्यक्तियों  द्वारा  बतायें  जाने की  बात  को

 अन्य  कोई  साधन  यह  जानने  का
 है

 कि  क्या  विदेशी  gat  में
 कोई  राशि  जमा

 क्या  जानकारी न  देने  वालों  का  पता  लगाने  के  लिए  सरकार  कोई  उपाय  अपना  रही  है
 ?

 श्री  तति०  लठ  क्षण्णसाधारी  :  प्रदान  निदेशालय  पत्न-व्यवहार  की  जांच  करता है  ।  विदेशी

 खातों  के  बारे  में  कहीं  कभी  जिरह  की  जाती  है  ।  मैं  अपने  माननीय  मित्र  को  यह  आश्वासन  श्रव्य

 दे  सकता  हूं  कि  सरकार  की  कोई  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  है  जिससे  यह  बताये  बिना  ही
 जानकारी  प्राप्त

 कर ले  ।

 att wat  क्या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  का  कोई  प्रयास  किया  है  कि  क्या

 केन्द्रीय
 या

 राज्य  मंत्रियों  के
 विदेशी  बैंकों

 में  बैनामी खाते
 saa  उनके

 नाम  में  या  उनके
 लाभ  के  लिये  तथाकथित  खाते हैं

 शी  ति०  त०  यदि  हमको  पता  लगता  है  कि  किसी  व्यक्ति  we देश  में

 उसकी  स्थिति  कुछ  भी  जिसने  खातों के  बारे  में  नहीं  बताया  कोई  विदेशी  खाता  तो

 स्वाभाविक
 है  कि  कार्यवाही  की  जाती है  ।  परन्तु  यदि  qa  प्रत्येक  से  यह  पता  लगाना  भ्र  ग्राम

 यह  पूछना  पड़ता  है  कि  उसने  किस  प्रकार  झपने
 खाते

 के
 बारे

 में  नहीं  बताया  तो  मैं  समझता

 हूं  कि  मेरा  उत्तर  यही  है  कि  मैं
 प्रश्न

 का  उत्तर  देने  में  झ्र समर्थ हूं

 att  राम  सेवक  यादव  मंत्री जी  ने  कहा  कि  केवल  एक  मंत्री  ने  बतलाया  है  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  जिन  मंत्रियों  ने  बतलाया है  या  उनमें  वे  मंत्री  भी  शामिल हैं  जो  अब  नहीं  हैं

 भूत  पुर्व  मंत्री  ?

 श्री  fro  To  छृप्णमाचारी  :
 एक  समय  एक  व्यक्ति  मंत्री  थे  और  उनका  एक  खाता

 था  जो  स्वीकार्य  संख्या  wit  नियमों
 के  ata  eater  है  जब वह  मंत्री  नहीं

 रिधी स०  मो०
 बर्जी  उनका

 क्या  नाम  है  ?

 मूल  asst  में
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 श्री  त्यागी :  कण  माननीय  मंत्री  ने  झपने  संबंधित  सहकर्मी  से  परामर्श  कर  लिया है

 क्या  उस  सहकर्मी  ने  उनसे  डरपना  नाम न  बताने  की  प्रार्थना  की  है  या  उन्होंने झपना  नाम  बताने

 की  अनुमति दे  दी  है  ?

 हक्कानी  fro  त  छृष्णमाषघारी :  मैं  कह  चुका  हुं  कि  इस  मामले  में  संबंधित  मंत्री  को  नाम  बताये

 जाने में  भ्रापत्ति  नहीं है  ।

 श्री  त्यागी
 :

 तो  श्राप  बताते  क्यों  नहीं हैं  ?

 श्री
 ति०  त०  कृष्णमाचारी :  यदि  सिद्धांत  की  बात  नहीं  उठाई  जाती  इसे  उदाहरण

 नहीं  बनाया  तो  मैं  नाम  बताने  को  तैयार हूं  ।

 yaa  महोदय :  अगला  प्रशन  |

 कोसी  नदी

 1७६१.  aff  श्रीनारायण
 दास  :  क्या  सिचाई प्रौढ़  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 aed,  १९६३ में  कोसी  नदी
 के  पश्चिमी  dere

 में  हुई  दरार  में  से
 अचानक

 धानी  के  बहू  निकलने से
 कितने  गांवों

 पर  प्रभाव पड़ा  ;

 किस
 प्रकार

 की  तथा  कितनी  हानि हुई  ;

 प्रभावित  लोगों  को  सहायता  देने  के  लिये  यदि  कोई  कदम  उठायें  गये  हैं  तो  वें  क्या

 हैं  ;  ak

 क्या  दरार  wa  भर  दी  गई  है  ?

 सिंचाई  शर  विद्युत  मंत्री  Fo  छह  ( .  \

 है  जोकि  नेपाल  में  है  ।

 लगभग
 Yo  एकड़  को  जिसमें  से  लगभग ३०  एकड़  भूमि  में  फसल  खड़ी

 ait  कहीं  ae  नहीं  झाई है  ।

 बचाने
 शौर  सहायता  कार्य

 के
 शादी  पहिले  से  सुरक्षित

 गई  थीं  ।  कौर  खाद्य  पदार्थों  वाली  उचित  मूल्य  की  दुकानें  राज्य  सरकार  ने  खोलीं  ।

 नहीं  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास इससे  कितनी  जन  संख्या  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 डि०  Fo  ल०  रावत  दालवा
 के  लगभग  १००  व्यक्तियों  पर  प्रभाव पड़ा  है  ।

 he  श्रीनारायण  न... द ७
 इस  कटाव  से  उत्पन्न  हुई  स्थिति से  उत्पन्न  पर  ate  क्षति  होना

 न “ रोकने के
 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 डा  Fo  लठ
 जेसा  कि  मूल  रियोजना  में

 मूल  रेखाकन  निश्चित  वह  उसी  के
 अनुसार  होगा  |

 मल  aTatt  में
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 TAR  भागवत  झा प्रा जाद  :  भाग  के  उत्तर  से  उत्पन्न/होने  यह  सुनिश्चित

 कर
 लिया  गया  है  कि  इस  वर्ष  जो  oer  रहा  वहू  केवल  इसी  की  बत  है  या  रेखांकन  में  ही

 कुछ  गड़बड़  है  जिससे यह  प्रति  वर्ष  इसी  प्रकार क्षति  होती  रहे  .!

 डिग०  ले
 राव

 :
 अन्तर  इस  कारण  है  कि  रेखांकन  के  साथ  निश्चित  रूप  में  तट बन्ध  नहीं

 बनाया  गया  ।  जेसा कि  पहिले  बताया  जा  चुका  मूल  रेखांकन  एक  मील  पश्चिम  की  भ्रोर  था  ।

 नया  तट बन्ध  बनाने  के  हम  नदी  को  गहरा  करने  और  नदी  के  मध्य में  निकास

 का  भी  प्रयास कर  रहे  हैं  ।

 शी  विश्वास  प्रसाद  :  क्या  सरकार  ag  मंत्रालय  पीड़ित  व्यक्तियों  की  सहायता

 करेगा  कौर  उन्हें  प्रतिकर  के  रूप  में  कुछ  धन  देगा ?

 डि०  Fo  Ho
 राद  :  वास्तव  में  यह  बहुत  ही  seat  असुविधा है  ।  पानी  दस  दिन  में

 कम  हो  गया  है  ।  बिल्कुल  पानी  नहीं  गांव  वाले  लौट  गये  वे  किनारे  पर  ही  रह  रहे

 थे  ।  वास्तव में  सहायता  या  क्षति  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 साबित्री  निगम :  क्या  यह  सच  है  कि  तट बन्ध  सुरक्षित  रहने  पर  भी  उस  क्षेत्र के

 व्यक्तियो ंने  इस  दोष  के  बारे  में  बताया परन्तु  उसकी  मरम्मत  करने  की  कोई  कार्य  वाही

 की  गई ?

 fete  Fo  ल०
 राव-यह सच  है  कि  इस  सभा  के  कुछ  माननीय  सदस्यों  का

 विचार
 था  कि

 इस  स्थान  पर  खतरा  होगा  कौर  उन्होंने  समय  समय  पर  झ्र भ्या वेदन किया  था  ।  परन्तु  इंजीनियरों

 का  विचार था  कि  वे  पर्याप्त  सुरक्षात्मक  कार्यवाही कर  सकेंगे  ।  इसके  निर्माण के  लिये  दबाव

 डाला  गया  क्योंकि  नेपाल  सरकार  निर्धारित  रेखांकन  के  लिये  भूमि  नहीं  दे  रही  इंजीनियरों

 का  विचार था  कि  वे
 उसका

 मुकाबला  करने  का  प्रयास  कर  सकते  परन्तु  उन्हें  यह  सदैव  विदित

 शा
 कि  यह  रेखांकन  तनिक  भी  उपयुक्त  नहीं  है  ।

 उपनगर

 +

 धपो  महेश्वर नायक
 ‘Tre  प्

 श्री  उमा नाथ  :

 क्या  श्रावस्ती तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  राजधानी  में  कार्यालय तथा  स्थान  की  कमी को  दूर

 करने
 के  लिये  संघ

 सरकार
 ने  दिल्ली  से  दूर  उपनगरों  का  विकास  करने  का  काय  प्रारम्भ  कर

 feat है  ;

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के
 लिये  कौन  कौन  से

 स्थान  चुने  गये  हैं  ;

 इस  विकास  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 areas  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पु०  [1०  :  से

 फरीदाबाद  में  लगभग  २२६  एकड़  भूमि  उपलब्ध  है  ।  इसे  फरीदाबाद  नगर  के  विकास के

 sm  के  रूप  में  प्राप्त  किया गया  जहां
 बड़ी  संख्या  में  विस्थापित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास  किया
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 गया है  ।  i5.4o  लाख
 रु०  की  लागत से  इस  क्षेत्र  का  विकास  किया  जा  रहा  है  ।  हाल

 ३८  ८१  लाख  रु०  की  लागत  से  ११५०  मकानों  के  निर्माण  की  एक  योजना  तथा  ७६

 Ro  की  लागत  से  एक  कार्यालय की  एक  इमारत  बनाने  की  दूसरी  योजना  स्वीकार  की  गई
 गाजियाबाद  के  बारे  राज्य  सरकार  द्वारा  लगभग  Soo  एकड़  aft  प्राप्त  करने  का  निश्चय

 किया  गया  है  ।

 श्री  महेश्वर  विकास  इस  योजना  पर  योजना  के  उपबन्धों  के  अतिरिक्त  धन  व्यय

 कौर  यदि  तो  धन  कहां से  हो  रहा  है  ?

 arene
 तथा  पुनर्वास  मंत्री  सेहर  चन्द  खन्ना  )  :

 मकानों  तथा
 दफ्तरों

 के
 निर्माण

 लिये  इस  मंत्नालय को  झांवंटन  किया गया  है  ।  वास्तव  हम  sik  प्रावधान मांग  रहे  हैं  क्योंकि

 हम  योजना
 उपबन्धों  की  सीमा तक  आआ  चुके हैं

 fat  महेश्वर  नायक :  क्य  feat  से  सूर  mifsarare  तथा  फरीदाबाद  में  कुछ  सरकारी

 दफ्तरों के  होने  से  राजधानी  नगर  का  विकास  नहीं  रुक  जायेगा  ?

 पु दू ०  दो ०  :  इसका  प्रभाव  इसका  उल्टा  होगा  |

 श्री  प्र०  चक्रवर्ती  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  VERR-FS  के  गजट  में  दिल्ली  में  मकानों

 के  निर्माण के  लिये  १५  करोड़  रु०  स्वीकार हुये  थे  जो  पिछले पांच  वर्षों  में  व्यय  हुये  धन  से  दुगना  है
 ?

 बया  इससे  यह  सिद्ध  होता  है  कि  सरकार  ने  अब  दफ्तरों को  बाहर  न  भेजने  की  प्रा वश्य कत  महसूस

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  बात  यह  ।
 दिल्ली  में  ate  बम्बई  पौर  कलकत्ता  जसे  महत्वपूर्ण

 नगरों में  मकानों  तथा  दफ्तरों के  लिये  स्थान  की  अत्यन्त कमी  है  ।  मैं  भत  की  बात  करना

 नहीं  परन्तु  यह  सच  है  कि  हमने  पिछले  १०  से  १४५  मास में  २०  से  २५  हजार  रु०  की  योजनायें

 स्वीकार  की  और  अब  भी  मैं  कई  करोड़  रु०  की  कई  प्रियजनों  स्वीकार  करना  चाहता  हूं  ।

 श्री  श्यामलाल  सर्राफ :  क्या  पीने  के  पानी  की  जेसी  झ्रावश्यक  सुविधायें  इन  नगरों में
 मकानों

 का  निर्माण पूरा  होने  भ्र  लोगों  को  वहां  जाकर  बसने  के  लिये  कहने  से  पहिले  उपलब्ध
 की  जायेंगी ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  विचार  यह  है  कि  मिला  जुला  विकास  किया  जाये  ।  जहां  तक  संभव

 मैं  नहीं  चाहता कि  किसी  भी  मकान  वाले  को  झ्र सुविधा  परन्तु  कभी  विवशता  होती

 क्योंकि
 बिजली

 कौर  नाली  सुविधा  की  दिल्ली  में  कठिनाई  है
 ।

 फ्
 श्री  age  सिंह  :  क्या  आवास  की  इस  समस्या  के  हल  का  आघार  काम  वहां  रहना

 का  सिद्धांत है  ,  या  सस्ता  तथा  सरल  परिवहन की  उपलब्धता  यदि  बाद  वाला  तो

 सरकार  परिवहन  सेवाओं  का  इन  आवास  समस्याओं  के  साथ  तालमेल  कैसी  करेगी
 ?

 tat  मेहर  चन्द  जहां तक  इस  प्रश्न  का  संबंध  है  हमारा  संबंध  सरकारी  नौकरों  के

 लिये  मकानों  कौर  सरकारी  दफ्तरों  की  इमारतें  बनाने  से  झर  मैं  चाहता  हूं  कि  मकान  दफ्तर  सेਂ

 अधिकाधिक  पास  हों  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में म



 २८  १८८५  )  ३०७

 श्री  विश्वास  प्रसाद  :  अभी  माननीय  मंत्री जी  ने  बताया कि  मद्रास  अर  कलकत्ता

 जैसे  शहरों  में मकानों की  कमी  ।  मैँ  जानना  चाहता  चूंकि  सरकार इस  तरह  की  स्कीम

 कयों  नहीं  बनाती  कि  पहाड़ों  पर  जमीन  प  करे  कौर  वहां  हाउसेस बनाए  कौर  वहां

 शअआफिसेज़  शिफ्ट  कर े?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  जहां  गवर्नमेंट  के  आफ़िसरज़  होते  हैं  र  जहां  मुझे  जरूरत

 होती  वहां  बनाता  हूं  ।  दो  स्कीमें
 एक  गवर्नमेंट  के  श्राफिसेज़  बनाने

 की  ait  दूसरी

 सरकारी  मुलाजिमों के  लिए  मकान  बनाने  की  ।  इन  के  अलावा  सोशियल  हाउसिंग की  भी

 स्कीम  लेकिन  उस  को  स्टेट  गवर्नमेंट  की  मारफत  aaa  में  लाया  जाता  हैं  ।

 बया  यह  देखने  के  कोई  '  तालमेल  योजना  नहीं  है  कि  ये  उप  नगर part  रंगा

 ऐसे  स्थानों पर  कौर  इस  रूप  में  बने  कि  वहां  से  लोग  अपने  काम  के  स्थानों  को  सरलता  से  जा
 ~

 सक  उन्हें दूर  ले  जा  कर  उन  के  वहां  मकान  बनाने से  लाभ  जहां

 वे  पुर्णतया  विवाद  हो  जायें
 ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  दिल्ली की  बृहत  में  इस  मामले  पर  पूरी  तरह  विचार  किया

 गया  विचार करने  के  बाद  हम  ने  प्रेस पास  कछ  उपनगर चने  के २ ष्ड तौर  हम  प्रत्येक  का

 दिल्ली  की  तहत  योजना  के प्रा घर  पर  विकास  करने का  प्रयास  करते  हैं ।

 tat स०  चरण  साबित  क्या इस  में  बह  प्रस्तावित  उपनगर  शामिल  हैं  जो

 उन  कर्मचारियों के  लिये  जो  पूर्वी  पाकिस्तान के  हैं प्रौर यदि  तो  उस में

 ma  प्रगति हुई  है
 ?

 पति  पु  ato  भास्कर
 :  यह  प्रदान  इस  से  पैदा  नहीं  होता

 ।  माननीय  सदस्य

 पाकिस्तान
 के  उन  विस्थापित  व्यक्तियों  के  जो  दिल्ली  में  हैं  कौर यहां  ही  काम

 करते  कालकाजी  विकास  योजना  का  उल्लेख  कर रहे  यह  अलग  योजना  है  |

 तिथब्बिया  मई  दिल्ली

 1७६३  शी  प्रताप सिह  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री यह  बताने की  करेंगी कि

 क्या  भ्रायुवं दिक  तथा  यूनानी  तिपहिया  नई  को  दिल्ली  विश्व

 विद्यालय  से  मान्यता मिली  हुई  है

 यदि  तो  सरकार  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने का  विचार  कर  रही
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्रालय में उपमंत्री उपमंत्री  द०  स०  जी  नहीं  ।

 श्रायुव दिक  तथा  यूनानी  तिपहिया  कालेज  बोर्ड ने  कालेज  को  दिल्ली  विश्व

 विद्यालय  से  सम्बद्ध  करवाने के  हेतु  आवश्यक  उपाय करने  के  लिये  ३१  अगस्त  RERR  को  हुई

 अपनी  बैठक  में  एक  संकल्प  पारित  किया  था  ।  बताया  जाता  है  कि  दिल्ली  के  मुख्य

 इस  विषय को  दिल्ली  विश्वविद्यालय के  साथ  उठा  रहे

 श्री  प्रताप  सिंह  :  यह  सच
 है

 कि
 नई  दिल्ली  के झ्रायवें दिक  तथा  यूनानी

 चिकित्सा  पद्धतियों  के  स्नातकों  तथा  डिप्लोमा  धारियों  को  भारतीय  के  विभिन्न

 राज्यों  में  पंजीबद्ध नहीं  किया  जा  रहा  sat
 यदि

 तो  उसके  कारण  क्या

 मूल  अंग्रेजी  में
 ।

 1300  (ai)
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 मंत्री  सुशीला  जी  नहीं  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है

 श्ोप्रताप  नबीह  :  क्या  में  जान  हूं  किकया  संस्था  केन्द्रीय  भारतीय

 त्सा  परिषद्  बनायेगी  कौर  तो  कारण

 ड  पूनिया  नायर

 मुझे  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  यह  बात  इस  प्रश्न  से  कसे  पैदा
 | ती

 है

 कन्  Frat  नाथ  (es
 कया  मे

 जान  सकता हूं  कि
 क्या  मंत्रालय  ने

 मुख्य  को
 दिल्ली  विश्वविद्यालय  से  बातचीत  करने  की  wat  दे  दी  है

 ?

 । डा०  द०  स०  राज  जहां

 श्री  do  चे  gat
 क्या  मैँ  जान  सकता  हूं  कि  क्या  ने  इस  कालेज  में

 अआयवदिक  तथा  पद्धतियों की  पढ़ाई  के  पाठयक्रमों  संज  कर  लिया है

 जसा  कि  वे  एलोपैथिक  चिकित्सा  पद्धति  के  अ्रनुसार  लने  वाले  कालेजों  के  बारे  में  करते

 डा०  सुशोला  मंत्रालय  ऐलोपैथिक या  यूनानी  किसी  भी  पद्धति  के

 पाठ्यक्रम  को  मंजूरी नहीं  देता

 fat  saree  सर्राफ  :  क्या  मैं  जान  सकता हूं  कि  सरकार  तिपहिया  कालेज  जैसी

 संस्थानों  को
 अपने  खोलने  का  प्रोत्साहन  देना  चाहती  है  या  वह  ब्या  करने

 का  विचार  रखती  है
 ?

 महोदय  :  वह  ग्रहण  बात  है  ।

 श्री  प्र कावा बोर  इस  तिब्बिया  कालिज  के  छात्रों  ने  अभी  कुछ  समय  पहले

 हड़ताल  शौर  प्रदर्शन  किए  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  उस  समय  उन्होंने  स्वास्थ्य  मंत्री जी
 को

 कोई  मेमोरेंडम  दिया था
 ?

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  मुख्य  बातें  क्या  सरकार

 पस  पर  क्या निर्णय  ले  रही है

 स०  राज  वह  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  होने  रात्रि  sant

 को  बन्द  करने के  बारे  में  ।  बाद  में  उस  पर  कार्यवाही  की गई  तथा  राजीव वक SUT  कक्षाओं को

 कर  कियागया  था

 श्री  प्रकादवीर  शास्त्री  मेरे  प्रकट  का  झाबा  भाग  यह  था  सरकार का  उस  पर  क्या
 ?

 रि ऐक् दान  अपने  निर्णय  लिया  है  या  नहीं

 डा०  सुशीला  नायर  हमारी  तरफ से  AE  विशेष  fig  देने  का  सवाल  नहीं  है

 एडमिनिस्ट्रेशन के  मातहत  कानून  के  भ्रनुसार  एक  बोर्ड  बना  है  ।  वह  बोर्ड

 सक  कर  भर को  देखता है  ।  उन्होंने  यह  फैसला  किया  है  fear  साल से  नाइट  क्लासेज  नहीं ं  किए

 ak  जहां  तक  कालिज  को  एफिलिएट  करने  का  सवाल  जैसा कि
 साथी

 ने  उसके  बारे  में  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 नਂ

 मल  अंग्रेजी  में
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 थ्री  न  पाण्डेय  में  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  कालिज  को  एफिलिएट  करने  में

 ara  सामने  क्या  दिक्कत  है  ?

 डा०  सुशीला  सब  से  बड़ी  दिक्कत  तो  यह  थी
 कि  बरसों  तक  तो  मुकदमा  चलता

 रहा  ।  हकीम  अजमल  साहब  के  बेटे  उसको  अपनी  जायदाद  बनाना  चाहते
 ।

 सन्  १९६१
 ।  से PSD  ना  यह  बोर्ड  उसको में  आखिर  कार  वह  सूक्ष्म  सुप्रीम  कोर्ट  से  फैसला  हुमा

 सुधारने  को  पुरी  पुरी  कोशिश  कर  रहा  है
 ।

 सरोजिनी  क्या मैँ  जान  सकती  हूं  कि  इस  मान्यता  देने  में
 विश्वविद्यालय

 विलम्ब क्यों  कर  रहा  है
 ?

 डा०  सुशीला  इसका  उत्तर  देना  मेरे
 लिये  संभव  नहीं  है  ।

 +

 (  लक्ष्मीमत्ल
 <

 श्री  फिरोडियाः TRO

 1  श्री  झा०  ना०  चतुरववीः

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (¥)  क्या  प्रशासन  क ेक्षेत्र में  कोई  कार्य  अध्ययन  आरंभ  करने का  विचार  शरिया

 >
 इसके  लिए  कोई  कार्यक्रम  तैयार  क्या  गया  है  या  किया जा  रहा  ्  ;  मौर

 La)  क्या  सरकार  गैर  सरकारी  तत्वाधान
 में

 काय  gee  के  कोई  सहायता

 देने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  तारकइघरी  सिन्हा )  :  वित्त  मंत्रालय  का

 विशेष  पुनर्गठन  एकक  परियोजना  समिति  eu F HT से  केन्द्रीय  सरकार के

 कार्यालयों  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  उपक्रमों  का  कार्य  अध्ययन  कर  रहे  हैं
 ।

 राज्य  सरकारों

 के  कार्यालयों तथा  राष्ट्रीय  उत्पादिकता  परिषद् जसे  कुछ  स्वायत्त  निकायों  का  भी  अध्ययन

 किया  गया  है  ।  सरकारी  संगठनों  के  अध्ययन  का  अनवरत  कार्यक्रम  है  ।

 sea  rat  उत्पन्न  नहीं  हुमा  है  ।

 गया  लक्ष् मीम लल  सिविल  :
 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  9840 a far aa से  किये  गये  इन  कार्य  भ्रध्ययनों

 के  क्या  परिणाम  निकले हैं  तथा  क्या  इन  झ्रध्ययनों  द्वारा  की  गई  किन्ही  सिफारिशों  को  क्रियान्वित

 किया  गया  है  ak  क्या  उनमें  से  कोई  सिफारिशें  क्रियान्वित  नहीं  भी  की  गई  हैं  ?

 श्रीमती  तारके  इसरो  सिन्हा
 :

 यह  काम  चलता  रहता  है
 ।

 विशेष  पुनर्गठन  एकक ने

 geus aaa, से  मार्चे  ,  १९६६३  के  तक  १४  मंत्रालयों /  विभागों  तथा  ६५  wea  कार्यालयों के  संगठनात्मक

 ढांचे  तथा  कर्मचारियों  की  झावश्यकतां  के  बारे  में  अध्ययन  किया  |  वें  सुधार  का  सुझाव

 दे  रहे  हैं  तथा  वित्तीय
 बचत  के  क्षेत्र  में  इसके  परिणाम  भी  बड़  सन्तोषजनक  रहे  हैं  ।

 मल  अंग्रेजी  में



 रे  १०  १९  १९६३

 ल नन ६ द क |
 a

 ect  fa |  ककना  ककना
 बबी :

 करूंगा  कि  श्राप  मंत्री  महोदय  से  यह  जानकारी  सभा-पटल  पर  रखने  के  लिये  कहें  क्योंकि  यह  बहुत

 महत्वपूर्ण  है  ।

 अब  वह  दूसरा  प्रशन  करें  ।

 डा०  लक्ष्मीमत्ल  सिंघवी  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  :  कहा  जाता  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  इन  कार्य

 अ्रध्ययनों
 को

 जारी
 रखने

 तथा
 उनकी  उपयोगिता  के  बारे  में  कुछ  सलाह  दी  है  ।  क्या  मैं  जान  सकता

 हूं  कि  कया  सरकार  को  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दी  गयी  सलाह  का  पता  है  तथा  क्या  उस  सलाह के  अनुसार
 ह

 अध्ययन  बन्द  नहीं  किये  जायेंगे  बल्कि  जारी  रखे  जायेंगे  ?

 ता  रकेडवरी  सिन्हा
 :

 कार्य  अध्ययन  एकक  सदा  मंत्रिमण्डल  सचिवालय  के  संगठन  तथा

 पद्धति विभाग  के  सहयोग  से  काम  करता है  ।  इस  कार्यक्रम  में  सभी  भ्र भि करणों का  संयुक्त  हित  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  उनका  एक  सुझाव  यह  भी  है  कि  वित्तीय  उत्तर  दायित्व  तत्सम्बन्धी  मंत्रालयों

 पर  डाला  जाए  गौर  इसे  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  इस  कार्य  अध्ययन  कार्यक्रम  तथा  पद्धति  का

 संचालन  करने  के  लिये  प्रत्येक  मंत्रालय  में  विशेष  शाखायें  बनाई जा  रही  हैं  ।

 श्री  क्या
 मैं  जान  सकता  हूं  कि  उत्पादिकता  परिषद  अथवा  राष्ट्रीय  व्यवहारिक  ऑ्राधिक

 अनुसंधान  परिषद्  ने  अरब  तक  जो  अध्ययन  किया  है  तथा  श्र  जो  अध्ययन  किये  गये  हैं  उन्हें  देखते

 हुए  सरकार
 ने  कुछ  मूलभूत  कारक  तैयार  किये  हैं  जिनसे  देखा जा  सकता  है  कि  कर्म चा  रियों  का  अधिक्य

 है  या
 नहीं

 ?

 श्रीमती  तार कश् वरी  जहां  कहीं  भी  कर्मचारियों  का  अ्रधिक्य  पाया  गया  है  वहां

 फालतू  कर्मचारियों को  अन्य  विभागों तथा  कार्यालयों  भें  खपाने  के  प्रयत्न  किये  गये  मंत्रालय

 में  जहां  बहीं  कमेंचारी  ज्यादा  हैं  वहां  लगातार  समायोजन  किया  जा  रहा  मैं  सदन  को  बताना  चाहती

 हूं  कि
 जो  काम  किया  गया  है  उससे  लगभग  ८०  लाख  रुपये  बल्कि  मैं  समझती  हूं  कि  उससे  ज्यादा

 बचत  हुई  है
 ।

 मुझे  ठीक  से  याद  नहीं  है  ।

 श्री  मैंने  मूलभूत  कारकों  के  दारे  में  पूछा  था  |

 तारक इव री  सिन्हा
 :

 उन्होंने  एक  नील  पुस्तक  भी  निकाली  है  ।  मेरा  विचार है  कि  उसे

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  यादि  नहीं  रखा  गया  है  तो  में  उसे  माननीय  सदस्यों  को  उपलब्ध  कर

 दूंगी
 |

 उस  पुस्तक  में  उन्होंने  नेक  उपायों  का  सुझाव  दिया  उन  उपायों  पर  तत्सम्बन्धी मंत्रालय

 अनवर  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 शी
 भागवत  झा  आजाद

 :
 क्या  मैं  जान  सकता  हूं

 कि
 कया  सरकार  ने  अपने  झाप  प्रशासन  में

 विलम्ब  तथा  लालफीताशाही  की  समस्याओं  जिनका  समाधान  करना  इस  समय  बड़ा  ही  कठिन

 इस  कार्य  अध्ययन  एकक  को  सौंपा  है  ?

 गोमती  तारक इव री
 me  सरकार  acl  स्वागत  किया गया  है  ।

 शौ
 भागवत

 झा
 हम  जानना  चाहते हैं  कि  क्या  ये  दो  चीजें  इस  एकक  को  सौंपी

 हम  हां  या  न  में  उत्तर  चाहते  हैं  । गई  हैं  या  नहीं  |

 मल  wast  x
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 tea dat  (att  fo  ao  कृष्णमाचारी )  ga  सम्बन्ध  मैं  मेरे  सहयोगी  नेजो  Ho  कहा  है  मैं  उसकी

 ब्याहता  करना  चाहता हूं  ।  विशेष  पुनर्गठन  एकक  जो  १९५७ मैं  स्थापित  किया  गया  qI—

 उस  समय  से  रा  इससे  कुछ  सम्बन्ध  q(—fad  मंत्री  के  निकट  सम्पर्क  में  रहता  है  कौर  प्रशासन की

 सभी  समस्यायें--न  केवल  कायें  भ्रध्ययन  बल्कि  मितव्ययता  की  अन्य  समस्यायें  भी--इस  एकक

 के  सुपुद  कर  दी  जाती  है  मुझे  याद  है  कि  पिछले  care  वर्ष  में  जब  मैं  एक  ग्र स्पष्ट  सी  स्थिति में  यहां

 रहा  हुं  मुझे  विभिन्न  मंत्रालयों  में  फालतू  कर्मचारियों  का  पता  लगाने  के  प्रयोजन  के  लिये  मितव्ययिता

 एकक  तथा  संगठन  कौर  पद्धति  विभाग  से  काम  लेना  पड़ा  था  जिस  में  मेरी  रुचि  थी  ।  मेरा  सहयोगी

 ठीक  आंकड़े  नहीं  दे  पाये  हैं  ।  विशेष  पुनर्गठन  एकक  द्वारा  जो  कुछ  बचत  की  गई  है  वह  बहुत  है  ।  वहू
 mo

 लाख  रुपय  से  बहुत  ज्यादा  है  प्रश्न  केवल  काम  कर  रहे  कर्मचारी वृन्द  को  कम  करने  का  ही

 नहीं  है  बल्कि  उसमें  अभिवृद्धि  रोकने  का  भी  है  ।  दो-दो  उद्देश्य  पुरे  हो  रहे  हैं  ।  ज्यों  ज्यों  काम  होता

 है  वह  बहुदेशीय  होता  जाता  है  समस्त  सरकारी  प्रशासन  इसके  जाता  है  ।

 श्री  त्यागी
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं
 कि

 कार्य  अध्ययन  के  इस  संगठन  पर  तथा  कौर  बनाये

 गये  अध्ययन  मंडलों  जो  समकालीन काम  कर  रह  कितना  व्यय  किया  गया  है  ?

 शी  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  मुझे पूर्व  सुचना  चाहिये  ।

 fait  श्रीमान्  ,  में  प्रा पका  ध्यान  इस  बात  की  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हम  सबकी  यहं

 शिकायत है  कि  हम  दूसरे  पक्ष  को  सुन  नहीं  पाते  ।  या  तो  इन  मानकों  में  कोई  खराबी  है  या  ऐसा  लगता

 है  कि  इन्हें  अचानक  सर्दी  लग  जाती  है  कौर
 इनकी  भ्रातृज  निकल  नहीं  पाती--एक  मंत्री  की  नहीं

 सभी  मंत्रियों  की  ।  यह  हमारी  मुसीबत  है  ।  उन्हें  सुनना  बड़ा  कठिन है  |

 श्री  त्यागी
 :

 मेरे  माननीय  मित्र  समझते  हैं  कि  सारी  बुद्धि  उन्हीं  में  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  शांति  |  यह  कोई  ऐसी  चीज  नहीं  है  जिस  पर  माननीय  सदस्य  जोश

 में  आ  जायें  |  यदि  माइक  में  कोई  खराबी  है  तो  में  ठीक  करवा  दूंगा  ।

 श्रंदादायी  स्वास्थ्य  सेवा  के  चिकित्सा  faa

 Fig ey,  श्री  भक्त  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  पहले  ८००  रुपये  कौर  उससे  अधिक  मासिक  पाने  वाले  अधिकारी

 अंशदायी  स्वास्थ्य  सेवा  के  चिकित्सा  विशेषज्ञों  से  सीधा  परामर्श  ले  सकते  थे  ;

 क्या  यह
 भी

 सच  है
 कि

 हाल  में  ही  यह  सुविधा
 १२००

 रुपयें  WAT  उससे  अधिक  मासिक

 वेतन  पाने  वाले  भ्रधिकाररियों  को  ही  देने  का  निश्चय  किया  गया  है

 यदि  तो  इस  परिवर्तन  का  आधार  क्या  है  ;  ak

 इस  परिवर्तन  के  कारण  कितने  अधिकारी  इस  सुविधा
 से

 वंचित  हो  गय  हैं  ।

 स्वास्थ्य  रेप  (Sto  सुशीला  कौर  हां

 डिस्पेन्सरी  के  डाक्टर  के  लिखे  बिना  विशेषज्ञों  से  सीधे  परामर्श  की  रियायत की  पूरे  तौर
 पर  समाप्त  करने  की  दिशा  में  यह  एक  कदम  है  ।  इस  रियायत

 से  विशेषज्ञों  का  बहुत  समय  लग  जाता  है
 कौर  इस  का  फल  उन  रोगियों  को  भुगतना पड़ता  है  जिनहें

 हें  सचमुच  इस  परामर्श  की  आवश्यकता  है  ।

 यहीं  नहीं  इससे  सामान्य  चिकित्सा  द्वारा  रोगियों  को  जांच  करने  की  गति  भी  धीमी  पड़
 जाती  है

 ।

 मूल  अग्रेज़ी  में
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 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  पौर  Ty -qHy  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 थीं  भक्त  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जिन  कारणों  से  और  जिन  परिस्थितियों

 में  इस  सुविधा  से  इन  कर्मचारियों  को  वंचित  किया  जा  रहा  क्या  इन  का  ज्ञान  मंत्रालय  को  पहले

 से  नहीं  कौर  यदि  नहीं  था  तो  कैसे  उन  को  यह  ज्ञान  प्राप्त
 ?

 डा०  सुशीला  नायर  :  जब  पुराने  मेडिकल  एटेंडेंट  रूल्स  के  नीचे  सब  सरकारी

 रियों  को  डाक्टरी  सुविधा  दी  जाती  उस  समय  Yoo  रूपये  पौर  उससे  अधिक  मासिक  पाने  वाला

 कर्मचारी सीधे  विशेषज्ञ  के  पास  जा  सकता
 था  ।  उस  के  बाद  जब  कंट्रीब्यूटरी  हेल्थ  स्कीम लागू  हुई

 तो  सीधे  विशेषज्ञ  के  पास  जाने  की  सुविधा  ८००  रुपये  कौर  ८००  रुपये  मासिक से  अधिक  पाने  वाले

 कमेंचारी  को  दी  जाने  लगी  |  wa  फिर
 यह  चीज़  देखी  सरकारी  कर्मचारियों  के  सब  असो सिये शंस

 से  भी  सलाह  मांगी  गई  उस  सलाह  के  अनुसार  अब  यह  सुविधा  १२००  रुपये  उससे  अधिक

 मासिक  वेतन  पाने  वाले  अधिकारियों  के  लिये  ही  सीमित  दी  गई  है  पौर  नाग  ae  कर  इसको  भी  मिटा

 देने  का  इरादा है  ।

 aft  भूत  दर्शन
 :

 श्री मन सी  मंत्रीजी  महोदया  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  प्रो  चल  कर  जो  १२००

 रुपये  मासिक  या
 उससे  safes  वेतन  पाते  हैं  उन  के  लिये  भी  यह  सुविधा  समाप्त

 कर  दी  तो  मैं

 जानना  चाहता हूं  कि  देर  से  देर  कब  तक  यह  हो  सकेगा ?  क्योंकि  या  तो  सेब  को  इस  की  सुविधा  मिलें

 था  फिर  किसी  को  न  मिले  ।

 डा०  पीला  नायर  :  मैंने  पटले  ही  निवेदन  किया  कि  उस  दिशा  में  यह  हमारा  एक  कदम

 कदम  कदम  कर  के  हम  बढ़  रहें  हैं  ।  सब  को  झपने  साथ  मे  ले  जाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  |

 fait  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 जिन  लोगों  को  चिकित्सा  विशेषज्ञों  के  पास  जाना  पड़ता  है  उनकी  चिकित्सा

 सम्बन्धी  श्रावश्यकताओओं  उनकें  वेतन  अथवा  उनकी  राय  में  यदि  कोई  सम्बन्ध है  तो  वह  कया  है  ?

 मेरा  मतलब  यह  है  कि  यदि  अ्रपव्जन  किया  ही  जाना  है  तो  वह  कम  राय  वाले  वर्गों  से  क्यों  आरम्भ

 अधिक  वाले  वर्गों  से  कयों  नहीं  ?

 {Sto  सुशीला  नायरਂ
 :

 यह  एक  एतिहासिक विकास  है  ।  जिन  नियमों  पर  हम  चल  रहे

 हैं  वे  ऐसे  ही  हम  इसे  ठीक  करने  का  प्रयत्त  कर  रहे  हैं  ।  हम  करना  यह  चाहते  हैं  कि  सामान्य

 चिकित्सक  यह  निर्णय  करें  कि  किसी  रोगी  को  विशेषज्ञ  के  पास  जाना  चाहिय  या  नहीं  ।  हम  विशेषज्ञों

 के  साथ  सीधे  परामर्श  को  यथा  सम्भव  सीमित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ताकि  तक  चलती  भरा  रही

 प्रणाली  को  ठीक  किया  जाये  तथा  साथ  ही  इसे  इस  प्रकार  ठीक  किया  जाये  कि  किसी  को  परेशानी

 ह

 यक  बाद  बतन  पाने  वालों  को  विशेषज्ञों  की  सलाह  मिलती  लेकिन  कम

 वेतन  पाने  बालों  को  यह  सुविधा  सुलभ  न  हो  कया  यह  व्यवस्था  समाजवादी  व्यवस्था  के

 रूप है  ?

 महोदय  :
 यही  तो  उन्होंने  कहा  है  कि  इस  को  दुरुस्त  करने  का  वह  यत्न  कर  रहे  हैं  ।

 श्री
 दी०

 दें  फार्मा
 :

 मैं  जान  सकता  हूं  कि  कया  यह  कदम  समाजवादी व्यवस्था  अथवा

 समृद्ध  समाज  क

 saaet  के  ager  है

 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 yaeaet  महोदय  :
 यही  प्रश्न  श्री  यादव  ने  पुछा  था  ।

 श्री  विश्वास  फ़साद
 :  प्रभी  मंत्राणी  महोदया  ने  बतलाया  कि  जिनकी  तनख्वाह  १२००  रुपया

 मासिक  या  उससे  अधिक  होगी  उनको  विशेषज्ञों  की  सीधी  सलाह  मिलेगी  तो  इसमें  जितने

 था  जितने  उनके  सेक्रेटरी  व  सब  श्री  जाते  हैं  लेकिन  यह  पार्लियामेंट के  मेम्बरान  जोकि  साल  में

 कुछ  ही  महीने  यहां  रहते  हैं  उनको  यह  सुविधा  कैसे  प्राप्त  होगी  ?

 fara  महोदय  अगला  प्रश्न  ।  श्रीमती  रेण  wade  ।

 wat  हुंडियाँ

 S  श्रीमती  रेण
 1७६६.

 थ्री स०  मो ०

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 चोर-बाजारी  से  कमाये  गये  तथा  झायकर
 से

 बचाये  हुए  घन

 थी  बहुत  बड़ी  राशि  फर्जी  हुंडियों  के  रूप  में  प्रयोग  हो  रही

 यदि  तो  एसे  धन  की  कुल  कितनी  राशि  का  परिचालन  होने  का  अनुमान

 इस  मामले  में  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तारक इव री  :  से  हुण्डी  ऋणों

 के
 झावरण

 में  प्राय  को  छपाने  के  तरीके  का
 sae

 विभाग  को  पता  है
 ।

 जिन  मामलों में  सन्देह

 होता  है  कि  ऐसा  तरीका  aoa  गया  है  उनकी  विस्तृत  जांच  की  जाती  है  तथा  छुपाई  हुई  का

 निर्धारण  करने  के  लिये  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 इस  प्रकार  ग्  हुई  का  कोई  प्राक्कलन  उपलब्ध  नहीं है  ।

 पंश्नीमती  चक्रवर्ती  :
 माननीय  उपमंत्री  महोदया  ने  wit  बताया  है  कि  मामले  उनके

 ध्यान  में  लाये  गये  हैँ  कौर  उन्होंने  पता  लगाने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  चोरबाजारी  का  रुपया  कहां  से

 oa  |  क्या  मैं  जान  सकती  हूं  कि  अब  तक  कितने  रुपये  का  पता  लगाया  गया  है  क्या  दंड
 दिया गया  ह  ?

 a

 श्रीमती  तार  किश्वरे  सिन्हा  :  २१३  मामले  पकड़े  गये  हैं  प्रौढ़  उनकी  किताबों  से  पता  चला

 है  कि  फर्जी  हुंडियों द्वारा  १.६७  करोड़  रुपये  का  गुप्त  लाभ  बचाया  गया  है  ।

 महोदय  क्या  मामलों  का  अपने  श्राप  पता  चला  है  या  किसी  बाहर  के  अभिकरण

 ने  उनका  सुराग  लगाया  हूँ  ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :

 दोनों  ही  बातें  हैं  ।  राय-कर  विभाग  पुरी  सतर्कता  से  काम

 करता  है  इसलिये  उन  मामलों  का  या  तो  झपने  ae  पता  दिया  गया  है  या  उनका  सुराग

 लगाया  गया  है  ।  परन्तु  इन  मामलों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 श्रीमती ty  चक्रवर्ती  :.  यह  देखते  हुए  कि  यह  बहुत  बड़ी  राशि  करोड़  रुपये  से

 ज्यादा  क्या  मैं  जान  सकती  हुं  कि  क्या  दंडਂ  दिया  गया  कौन  सा  उद्योग  इस  में  अधिकतर

 अथवा  अ्रन्तग्रेस्त  है  तथा वह  किस
 क्षेत्र  में  है  ?

 मूल  प्रंग्रेजी
 में
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 तारकेश्वर  सिन्हा
 :

 कुछ  मामलों  में  तो  लोग  स्वयं  ही  बता  देते  हैं  कि  उन्होंने

 कितनी  art  छुपा  रखी  है  जिस  पर  कि  कर  नहीं  दिये  गये  हैं
 ।

 तब  निर्धारित कर  लेने  तथा  दंड

 देने  के  लिये  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जाती  है  ।  साधारणतया  यही  किया  जाता  है
 ।

 परन्तु

 मामलों  में  जहां  विभाग  द्वारा  सुराग  लगाया  जाता  है  कि  राय  छपा  कर  रखी  गई  है  तथा  करारोपण

 विधियों से  बचा  गया  तो  कर  लेने के  लिये  उपयुक्त  कार्यवाही  अवश्य  की  जाती  है  तथा

 उचित  दंड  दिया  जाता  है  |

 अल्प  सुचना  प्रश्न  शौर  उत्तर

 फोन

 श्राप  सुचना  प्रदान  संख्या  १०.  श्री  सर  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  फार्म  की  व्यवस्था इसलिए  की  गई  है  कि  लोग  विदेशों

 में  विदेशी  मुद्रा  का  दुरुपयोग  न  कर

 क्या  सरकार  को  यह  विदित  है  कि  इस  व्यवस्था  से  विदेशी  मुद्रा  की  चोरी  पर  कोई

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  जो  व्यापारी  भारत  से  बाहर  गये  हैं  कौर  जिन्हें  बड़ी  मात्रा  में

 विदेशी  मुद्रा  दी  गई  है  वे  इसका  दुरुपयोग  कर  रहे

 यदि  तो  सरकार  इस  की  रोक-थाम  के  लिए  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  रा०  :  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।  इन  पाबन्दियों  से  सरकार  गैर-ज़रूरी  यात्रा  पर  रोक  लगाने  में  समे  हो

 सकी
 है  कौर  इस  तरह  विदेशी  मुद्रा  की  मंजूरी  के  बगैर  की  जाने  वाली  यात्राओं  से  विदेशी  मुद्रा

 की  जो  चोरी  हो  रही  थी  वह  कम  हो  गयी  है  ।

 कौर  जी  हमेशा  एसा  नहीं  होता  ।  लेकिन  सरकार  इस  बात  से  इन्कार

 नहीं  कर  सकती  कि  हालत  इस्तेमाल  की  गुंजाइश  नहीं  है  ae  जब  कभी  ऐसे  मामले  सामने  आयते

 तो  मुनासिब  कार्रवाई  की  जाती  है  ।

 श्री  सरजू  पांडेय  aa  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया है  कि  यह  बात  किसी  हृद  तक

 है  कि  कुछ  व्यापारी विदेशों  में  विदेशी-मुद्रा  का  दुरुपयोग करते  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं
 कि

 विदेशों  में  हमारे  जो  व्यापारी  क्या  उन  की  देखभाल  के  लिए  किसी  तरह  की  कोई  मशीनरी

 या  व्यवस्था  बनाई  गई  जिस  से  इस  बारे  में  जांच  हो  सके  वे  विदेशों  में  विदेशी-मुद्रा  का

 दुरुपयोग  न  कर

 श्री
 ब०  रा०

 भगत
 :

 विदेशों  में  जो  हमारे  व्यापारी  माननीय  सदस्य  ने  उनका  fas

 किया  है  ।
 परन्तु  उन  से  यह  सवाल  सम्बन्धित  नहीं  है  ।  जो  व्यापारी  व्यापार  के  लिए  बाहर  जाते

 ह  eo  क  क  के

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :

 माननीय  सदस्य  का  तात्पर्य  उन्हीं  से  है  ।
 =  ण

 a  ग्रेजी  में
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 शना  ब्०  To  भगत  उन  को  हम  विदेशी-मुद्रा देते  हैं  ।  उस  पर  ख़ास  fata है  ।

 जब  बे  वापस  जाते  तो  उस  समय  भी  हम  उस  की  जानकारी  रखते  हैं  ।  जसा कि  मैं  ने  कहा  है

 प्राम  तौर  से  इस  बारे  में  गड़बड़ी  नहीं  है  ।  दो  चार  केस  ऐसे  तो  हम  बड़ा  खयाल  कर  के

 उन  की  छान-बीन करते  हैं  ।

 श्री  सरज  पांड्य  माननीय  मंत्री  जी  ने  अभी  कहा  कि  पी  फ़ाम  का  इस्तेमाल  इसलिए

 नहीं  होता  है  कि  विदेशी-मुद्रा की  चोरी  ज्यादा  है  ।  क्या  सही  है  कि  इस  सिलसिले  में  भूतपूर्व

 वित्त  श्री  मोरारजी  ने  श्री  war गप्त  को  एक  पत्र  में  यह  लिखा  था  कि  पपीਂ

 का  इस्तेमाल  सिर्फ़  इसलिए  किया  जा  रहा  है  कि  विदेशी-मुद्रा  बचाई  जा  यदि  इस  बारे  में

 उन  का  क्या  विचार  है
 ?

 श्री
 0.0  न

 भगत  :  मैं  ने  यह  नहीं  कट्टा  है  कि  यह  बात  नहीं  है
 |

 क
 जवाब  में  मैंने

 भी  यही  बात  कही  है  ।

 tat स०  मो०  बनी  :  मैं  जानना  चाहता  कि  क्या यह  सच  है  कि  पारपत्र  दिये  जाने

 के  बाद  भी  तथा  बाहर  के  देश  से  निमंत्रण  art  पर  जिसमें  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  होता  है  कि

 कोई  विदेशी  मुद्रा  शादी  अ्रन्तग्रस्त  नहीं  संसद-सदस्यों तक  को  फ़ाम  देने  से  इन्कार

 कर  दिया  गया  है  ate  यदि  तो  कितने  मामलों  में  ऐसा  किया  गया  है  ।

 श्री  वध  Wo  भगत
 बहुत  ही  थोड़े  मामलों  में  ऐसा  होता  है

 कि
 पारपत्र  दे  दिये  जाने

 के  बाद  भी  यदि  यह  पता  चलता  है  कि  यात्रा  लोकहित  में  नहीं  है  तो  विदेशी-मुद्रा  नहीं  दी  जाती

 अथवा  अनुमति  नहीं  दी  जाती  |

 fort  दाजी  :  क्या  सरकार  जानती  है  कि  चीनी  के  निर्यात  का  कोटा  लेने  के  लिये  भारतीय

 चीनी  मिल  संघ  ने  अमरीकी  सीनेट  के  कुछ  सदस्यों  को  एक  करोड़  रु०  दिया  है  प्रो  अमरीकी

 कांग्रेस की  जांच  समिति  द्वारा  इस  पर  की  गई  यदि  तो  उन्होंने  छप-छपा  कर

 एक  करोड़  रुपया  देने  की  व्यवस्था की  ?

 श्री  पगा  क्या  यह  सच  है
 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  मुझे  ऐसी  किसी  बात  का  ज्ञान  नहीं  है  ।

 श्रीमती रेण  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  विदेश  यात्रा  अरब  वैदेशिक  कायें  मंत्रालय

 द्वारा  भी  सीमित  कर  दिया  गया  है  तथा  उस  मंत्रालय  द्वारा  देखा  जाता  है  कि  कौन  विदेश  जाने

 के  लिये  पात्र  है  प्र  कौन  कया  मैं  जान  सकती  हुं  fH  जब  aaa  कायें  मंत्रालय  द्वारा

 अनुमति  दे  दी  जाती  है  तो  वित्त  मंत्रालय  बीच  में  क्यों  ora  है  और  फ़ाम  न  देकर  ऐसे  लोगों

 को  बाहर  जाने  से  क्यों  रोकता  है  जिन्हें  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  ने  हां  कर  दी  है  जैसा  कि  विश्व

 महिला संघ  में  जाने  वाले  प्रतिनिधिमंडल के  बारे  में  eer  था
 ?

 वित्त  मंत्रालय  ने  हमें  बड़ी  तकलीफ़

 पहुंचाई थी  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  यदि  वित्त  मंत्रालय  ने  पहले  फ़ाम  दिया  ae  बाद  में

 अनुमति  वापिस
 ले  ली  तो  ऐसा  उन्होंने  तभी  किया  होगा  क्योंकि  उन्हें  ऐसा  करने  के  लिये  कहा

 गया  था |

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती :  हमें  सुनाई  नहीं  देता  ।
 eg, ee  ए  वयन  पण  ट-वव>-न्

 मिल  में

 ~  oR NS
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 श्री  fo  त०  बात  सारी  यह  है  कि  दूसरी  कुछ  हो  रहा  है
 ।

 प्री  श्राप  जैसा  अरब  बोले  हैं  वेसे  बोलिये
 ।

 अध्यक्ष महोदय  शान्ति  ।  भी  बातें  हो  रही  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य

 रही  कार्यवाही की  तरफ  ध्यान  दें  तो  शायद  हर  कोई  सुन  सकेगा  ।

 fait
 ति  तक  कृष्णमाचारी  :

 मुझे  यहां  बोलने  की  आदत  रही
 शायद

 अरब  उम्र  के

 कारण  ऐसा  हो  गया  है  ।  मेरे  लिये  यह  कोई  बड़ी  बात  नहीं  है  ।  मैं  अपनी  को  ऊंचा  उठा

 सकता हूं  ।  माननीय  सदस्य  ने  पुछा  है  कि  क्या  चित्त  मंत्रालय  ने  पहले  जो  गप्पी  फ़ार्म  दिया  ar

 बाद  में  उसे  वापिस  ले  लिया  था  ।  जैसा  मैं  ने  कहा  है  इस  का  कारण  यह  हो  सकता  है  कि  सुरक्षा

 कारणों  से  उन्हें  आदेश  का  विखंडन  करने  के  लिये  कहा  गया  था  ।  मेरा  विचार है  कि  वित्त  मंत्रालय

 इस  मामले  में  aaa  विवेक  से  काम  नहीं  लेता  +

 श्रीमती रेण  चक्रवर्ती  :  क्या  मैं  उन  से  पूछ  सकती  हूं  कि  क्या  वह  इस  विशेष  बात  की

 जांच  करवाने  के  लिये  तैयार  हैं
 ?

 बाद  में  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  ने  उसे  रद्द  किया  ak  हमें

 अनुमति दी  |

 श्री  fao  त०
 मैं  समझता  हुं  कि  मैं  मामले  को  जानता  हूं  ।  हो  सकता है  कि

 वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  ने  इस  बारे  में  बाद  में  कुछ  सोचा  हो  ।  यदि  माननीय सदस्या  समझती

 हैं  किं  विदेशी  कार्य  मंत्रालय  को  इंस  बारे  में  नहीं  सोचना  चाहिये  था  तो  ag  बात  मैं  उन  तक

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  बिल्कुल  गलत  है  ।

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :

 क्या  यह  सच  हें  कि  पी  फार्म  विनियमों  तथा  प्रतिबन्धों  को  कुछेक

 मामलों  में  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  वास्तविकता  से  बहुत दूर  माना  गया  है  तथा  नेकनीयत यात्रियों
 के

 फायदे के  लिये  उन्हें  बदलने  के  हेतु  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 नीति ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  कार्य  रूप  में  यह  कभी  कभी  वास्तविक  होता  है  ।  माननीय

 सदस्य
 ८.) प्रंप्रेंजी

 भाषा  जानते  हैं  प्रौर  संयोग  से  मैं  भी  जानता  हूं
 ।

 मैंने  वह  शब्द  इस्तेमाल  किया

 था  ।  हम  इस  ara  के  लिये  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  क्या  हम  इन  कठिनाइयों  को  यथासंभव  सीमा  तक

 कम  कर  सकते हैं
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  इसके  लिये  कुछ  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।

 केन्द्रीय  उत्पादन-दुबक  तथा  सीमा-दुबक  विभाग  द्वारा  नागपुर  में  ली  गई
 तलाशी

 |

 गपशप  सुचना  प्रत  संख्या  ११.  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  नागपुर के  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  तथा  सीमा-शुल्क  विभाग  में  हाल  ही  में  नागपुर
 और  तुमसर में  श्री  राम  दुर्गाप्रसाद के  घरों  की  तलाशी  ली  थी  ;

 कया  यह  सच  है  कि  उनके  मकान
 से  कुछ  छिपा  ga  सोना  अन्य  गैर-कानूनी

 चीजें  पकड़ी  गई  झर  यदि  तो  क्या  क्या  चीजें  पकड़ी गई  थीं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  उच्च  अधिकारियों  से  पत्र-व्यवहार  की  कुछ  प्रतियां  भी  बरामद

 हुई  हैं  ;  ak

 मल  Waal F ~~ में
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 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  (ait

 ब०  रा०  :  जी  हां  |

 VASF  ७
 ग्राम  सोना  तथा  सोने  के  जेवर  भ्र  कुछ  दस्तावेज पकड़े  गये  थे  ।

 ate  जो  जांच  wet  तक  हो  रही  है  उसके  पूरा  होने  तक  यह  बताना  व्यवसायों  नहीं

 है  कि  उपलब्ध  सामग्री  किस  प्र  कार  की  है  या  ee  में  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी
 :

 मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  कया  यह  सच  है  कि  इस  व्यक्ति  द्वारा  अवैध

 रूप  से  चलाने  जमा  करने  तथा  विदेशी  मुद्रा  में  हेरफेर  करने  के  बारे  में  भी  मंत्रालय  को  शिकायतें  मिली

 थीं  तथा  क्या  उसकी  जांच  की  गई  थी  तथा  कागजात पकड़े  गये  थे

 fat  qo  रा०  भगत
 :  दस्तावेजों  से  पता  चलता  है

 कि
 कुछ  कार्यवाहियां  .

 .  .  .  .  .

 महोदय
 :

 वहू  उन  दस्तावेजों  के  बारे  में  नहीं  पूछ  रहे  हैं  जो  कि  पकड़  लिये  गये  हैं  वह

 जानना  चाहते  हैं  कि  कया  इंसी  व्यक्ति  के  बारे  में  मंत्रालय  के  पास  पहले  भी  कोई  शिकायत  श्राई  थी  कि

 वह  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन  करता  रहा  है  |

 fat  ब०  भगत :  बीजकों में  गड़बड़ी  करने  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  मिली  थीं  |

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  क्या  यह  समझा  जाए  कि  तलाशी कें  दौरान  कोई  कागजात नहीं

 पकड़े गये  थे
 ?

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि--मैं झपने  प्रश्न  के  भाग  का  उल्लेख करता

 क्या इस  तलाशी  में  किसी  उच्च  अ्रधिकारी  के  साथ  हुये  पत्र-व्यवहार की  प्रतियां भी  बरामद

 हुई थी  ।  4

 धनिया  सहोदर  :
 श्री  यही  मुश्किल है  ।  उन्होंने कह  दिया  हू  कि  जब  तक  जांच  हो  रही  है  वह

 नहीं  बता  सकते  कि  क्यां  बरामद  टना  है
 |

 त्री  सुरेन्द्रनाथ  feast  :
 वे  जांच  कर  रहे  हैं

 ।
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्हें  इस  व्यक्ति

 तथा  कुछ  अधिकारियों  के  बीच  पत्न-व्यवहार  की  प्रतियां  अथवा  कोई  पत्न  झथवा
 कोई  दस्तावेज

 मिला है  ।

 श्री  राठ
 भगत  किसी  प्रतिकारी  का  हाथ  नहीं  है  परन्तु  कुछ  अरन्य  पक्षों  के  साथ

 पत्र-व्यवहार  के  कुछ  ca  मिले  इनका  किन्हीं  प्राधिकारों  अथवा  उच्च  afi

 कारियों  से  कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  सरकार  के  अधिकारी  ।

 fat  भगत  :
 मैं

 इस
 बारे  में  कुछ  नहीं  कह  सकता

 |

 pat  हरि  विष्णु
 कामत  :

 तलाशी  के  दौरान  की  गई  कार्यवाही  अथवा  बरामद हुये  दस्तावेजों

 से  क्या  कोई  ऐसा  रहस्योदघाटन  हुरैरा  हे  कि  उसका  नागपुर  तथा  भारत  के  किसी  स्थान के

 अन्य  व्यक्तियों  से  कोई  गठजोड़  था  श्र  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उन  स्थानों पर  छापा

 मारने  कौर  तलाशी  ले  ने  का  है  जैसा  कि  इस  मामलें  में  किया  गया  है  ?

 रिया  महोदय  :
 जब  जांच  हो  रही  है

 मिलि  wast  में
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 फी  हरि  बिष्णु  कामत  :  गठजोड़  ।  ये  दस्तावेज  बरा  यदि  शीघ्नता[से  कार्यवाही

 नहीं  की  जाती  ९.  के  क  क  के

 fait ब०  ०  भगत
 :

 जांच  से  पता  चलेगा
 कि

 क्या  कोई  गठजोड़
 था  ।

 वह  प्रमाणित  होना

 है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 यदि  तेजी  श्र  फुर्ती  से  कार्यवाही  नहीं
 की

 जाती  तो  भारत  में  भ्रन्यत्र

 गठजोड़  संभल  सकते  हैं  प्रौढ़  सारे  दस्तावेज  नष्ट  कर  सकते  हैं  ।

 शमी  ब  राम  भगत  :  इस  समय  बिना  उपयुक्त  जांच  के  यह  बताना  बड़ा  कठिन है  कि  .  .

 सहोदर  :
 उनका  मतलब  है  कि  काफी  ध्यान  रखा  जाना  चाहिये  |  जो  दस्तावेज  बरामद

 हुये  हैं  उनसे  भ्रमर  कौर
 लोगों  से  संबंधों  का  पता  चला है

 तो
 जल्दी  से  कार्यवाही की  जाये  ताकि

 कहीं  ऐसाਂ  न  हो  कि  देर  करने  से  वे  चौकन्ने  न  हो  जायें  a  बच  निकलने  के  लिये  कदम  न  उठा

 सकें  ।

 श्री ब्र ०  राम  भगत  :
 यह  कार्यवाही के  लिये  सुझाव  हूँ  ।  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  की  यह

 एक  सामान्य  सी  रीति  है  ।  हम  ही  इसका  ध्यान  रखेंगे  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 उन्होंने  क्या  कहा  है
 ?

 सहोदय  :
 उन्होंने  कहा  है  कि  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिया  गया  सुझाव  बहुत

 है  जिसे  सरकार  ध्यान  में  रखेंगी  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 यह  सुझाव  मात्र  नहीं  है  ।

 महोदय  :  ब
 वह  क्या  चाहते  हैं

 ?

 vat  सुरेन्द्रनाथ  हिंदी  :  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  उन्होंने  काफी  पूर्वोपाय  किये  हैं  ।

 प्रबल  यह  है  ।  वह  कहते  हैं  कि  यह  कार्यवाही  के  लिये  सुझाव  है  ।

 free  महोदय  :
 यही  सरकार  कह  सकती  है  ।  वें  पूर्वोपाय  करते  होंगे  |

 धी  हरि  विष्णु  कामत
 :

 नागपुर  में  जो  कागजात  बरामद  हुए  हैं  क्या  उन्हें  महर बन्द  करके

 रखा  गया  है
 ?  किसी  की  उन  तक  पहुंच  नहीं  होनी  चाहिये  भ्र न्य था

 महोदय  :
 जांच  करने  वाले  अधिकारी  इसका  ध्यान  रख  रहे  होंगे  |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :
 सरकार  को  इसका  पता  होना  चाहिये  ।

 सहोदय  :  ध्यान  दिलाने  के  प्रस्ताव  की  सूचना
 |

 [

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 कर  प्रस्तावों प्रभाव

 1७६७.  श्री  हरिश्चन्द्र  age  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार
 ने  इस  वर्ष  लागू  किये  गये  कर  प्रस्तावों  तथा  श्रनिवायं  बचत  योजना  के  प्रभाव

 की  जांच की  है  ;

 मूल  wast  में
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 इन  करों के  फलस्वरूप  कितना  अधिक
 राजस्व  प्राप्त  हुप्मा तथा झ्रनेकਂ तथा  अनेक  स्तरों पर  एवं

 देश

 की  बर्थ-व्यवस्था  पर  इनका  क्या
 प्रभाव  पड़ा  है  ;  झर

 a
 क्या  सरकार ने  feat  स्तर  पर  सहायता  देने  की  अ्रावश्पकता  पर  विचार  किया

 =  ?

 मंत्रालय  सें  उपमंत्री  तारकेश्वर  किसी  वर्ष  में  लगाये  गये

 नवीन  करों  के  प्रभाव  को  हमेशा  निगरानी  में  रखा  जाता  है  गौर  जब  अगले  वर्ष  के  बजट  प्रस्ताव  बनाये

 जाते  हैं  तब  स्थिति  पर  पुनर्विचार  किया  जाता  है  ।  श्रनिवायं  जमा  बचत  योजनाओं  के  संचालन  पर  भी

 निगरानी की  जा  रही  है  ।

 नवीन  करों  के  परिणामस्वरूप  राजस्व  बढ़ा  है  कौर इस  वित्तीय  वर्ष  में  लगायी  गई  करों  की

 अधिक  दरों  में  भी  राजस्व  वृद्धि  हुई  है  परन्तु  इतनी  जल्दी  समूचे  देश  की  बर्थ-व्यवस्था  पर  या  किसी

 विशिष्ठ स्तर  पर  इन  उपायों  के  प्रभाव को  बांका  नहीं जा  सकता  ।

 किसी  वित्तीय  वर्ष  में  लगाये  गये  करों  में  यदि  कोई  समायोजन  करना  तो  उस  प्रश्न

 at  अगले  वर्ष  के  लिए  बजट  प्रस्ताव  बनाते  समय  सामान्यतया  विचार किया  जाता  है  |

 fears  बाघ  परियोजना

 नं
 |  tees.  श्री  यशपाल  सिंह  :

 क्या  सिचाई
 ate  घिद्यत |. च  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हूं
 कि

 पंजाब  तथा  उत्तर  प्रदेश
 राज्यों

 में
 प्रस्तावित

 किशोर  बांध
 परियोजना

 के  संबंध  में  प्रायस  में  विवाद

 यदि
 तो

 विवाद  को  निबटाने  के  लिए  क्या  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 शर  बिद्युत  मंत्री
 न्०  ate  उत्तर  प्रदेश  पंजाब

 की  सरकारों  के  बीच  fears  बांध  परियोजनाओं  के  लाभों  का  उपयोग  करने  के  संबंध  में  कुछ  मतभेद

 इस  समय  योजना  की  जांच  उत्तर  प्रदेश  द्वारा  की  जा  रही है  ।  लागत  तथा  लाभों  में  हिस्सा  बंटाने

 के
 प्रश्न  पर  योजना  का  श्रन्वेशण  हो  चुकने  तथा  क्रियान्विति  का  ars  रूप  से  तय

 हो
 जाने  के  पश्चात्

 विचार  किया  जाएगा  |

 श्रनिवायं  जमा  योजना

 1७६८.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  :
 क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निम्न  ara  at  के  लोगों  को  कुछ  रियायतें  देने  के  लिये  अनिवार्य  जमा  योजना  में

 कुछ  परिवर्तन  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तारक इव री  ak  (x  .  कभी  तक  केवल

 दाता  कर्मचारियों  के  संबंध  में  योजना  को  लागू  किया  गया  हैँ  ।  इस  की  क्रियान्विति पर

 लगातार  पुनर्विचार  किया  जाता  है  ak  जब  अनिवार्य  होता  ह  भ्रावश्यक  परिवर्तन  किया  जाता  है

 पूरा  उत्तर  १६  १९६३
 को

 ध्यानाकर्षण
 सूचना  के  उत्तर  में  दिया  गया

 था

 म

 ल  wat  में
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 ब्रह्मपुत्र
 नदी

 सकी

 1*७७०.  श्री  प्र०  चे  रुद्रा  सिचाई  श्र  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  कां लोंग  में  ब्रह्मपुत्र  के  बहाव  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  एक  रेगुलेटिंग

 गेटਂ  लगा  कर  शीलघाट  के  निकट  कुकु रा कोटी  पहाड़ी  तथा  हाटीमूरा  के  बीच  एक
 तटबंध  बनाने  का

 निश्चय  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  कितना  ast  भरायेगा  ;  ग्रोवर

 योजना  की  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  (sto  कु०  Ho  :  इस  से  संबंधित  एक  प्रस्ताव  का

 अन्वेषण  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।

 यह  सूचना  तभी  प्राप्त  होगी  जब  कार्य  पूरा  हो  जाएगा
 |

 faq  जल  wart

 Prog.  att  रामेदवर  टांटिया  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि :

 कया  सिंधु  जल  आयोग  जिस  की  बैठक  2863 A aaatast में  रावलपिंडी  में  हुई

 पानी  के  वितरण  के  बारे  में  कुछ  नये  उपायों  की  सिफारिश  की  है  ;

 बैठक  में  अन्य  किन  मामलों  पर  बातचीत  हुई  थी
 ?

 सिंचाई  श्र  विद्युत
 मंत्री  कु०  ल०  :

 जी  नहीं  ।  सिन्धु जल  संधि  PERO

 में  सिधु  नदी  समूह  से  पाकिस्तान  कौर  भारत  के  बीच  जल  के  वितरण  के  उपाय  उपबंधित  हैं
 ।

 संधि  के

 भारत  तथा  पाकिस्तान  की  सरकारों  द्वारा  नियुक्त  दो  आयुक्त  इन  उपायों  को  क्रियान्वित

 करते  हैं  प्रौढ़  नदियों  के  जल  के  दैनिक  वितरण  के  संबंध  में  दोनों  सरकारों  के  बीच  उत्पन्न  होने  वाली

 किसी  समस्या  का  निपटारा  करते  हैं  ।

 गत  बैठक  में  निम्न  महत्वपूर्ण  विषयों  की  चर्चा  की  गई  थी
 :

 (१)  पाकिस्तान  की  यह  प्रार्थना  कि  भारत  पाकिस्तान  को  बाढ़  की  चेतावनी देने  के  लिए

 वायरलैस स्टेशन  बनाये  ;

 (२)  भारत  की  प्रार्थना  कि  पाकिस्तान  में  फोरडवाह  शर  सिद्दीकी  नहरों के  नीचे

 नाली  साइफोन  का  निर्माण  करे  ।

 aa में  वृद्धि

 1७७९२.  श्री  ही०  ato  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  १५०  रुपये  झथवा  इस  से  कम  मासिक  पेंशन  पाने  वालों  की  पेंशन  में

 वृद्धि  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया  है  अथवा
 का  करने  का

 चार  है  ;  और

 मूल  अंग्रेजी  में
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 क्या  इस  संबंध  में  द्वितीय  aaa  प्रयोग  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखा  गया  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तारकेश्वर  :  १५०  रुपये  मासिक  तक

 पेंशन  पाने  वाले  कम  वेतन  वाले  पेंशनरों  को  अस्थायी  तौर  पर  तद  वृद्धि  देने  के  sea  पर  विचार

 किया  गया  था  क्योंकि  इस  प्रस्ताव  पर  काफी  वित्तीय  परिव्यय  होना  इसे  विंमान संकट  कालिक

 स्थिति  के  कारण  स्थगित  करना  पड़ा  ।

 वेतन  झ्रायोग  की  अस्थायी  वृद्धि  संबंधी  सिफारिश  पर  प्रथम  से  विचार  किया
 गया

 परन्तु  उसे  स्वीकार  नहीं  किया  गया  ।  उपरोक्त  में  वर्णित  वृद्धि  का  वेतन  आयोग  की

 सिफारिश से  संबंध  नहीं  है  ।

 नोटों  wife  का  कागज  बनाने  का  कारखाना

 1७७२३.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नोटों  आदि  का  कागज़  बनाने  के  कारखाने  पेपर  में  काम

 निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  हो  रहा  है  ;

 यदि  तो  इस  में  कब  तक  उत्पादन  होने  लगेगा  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 वित  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  :  श्र  सिक्योरिटी  पेपर

 मिल  से  १९६४  तक  उत्पादन  करने  की  प्रदेश  इस  परियोजना  के  चालू  होने

 में  लगभग  ८  महीने  विलम्ब  होने  की  संभावना  है  ।

 मुख्य  कारण  मुख्य  मिल  की  इमारत  के  निर्माण  के  लिए  ठेका  देने  में  ठ्ठ  विलम्ब  है
 ।

 टेंडर  शादी  बुलाने  में  हुए  विलम्ब  को  हटाने  के  लिए  काम  को  शुरू  करने  के  बारे  में  राष्ट्रीय  इमारत

 निर्माण  निगम  के  साथ  बातचीत  की  जो  सफल  रही  ।  इस  के  परीक्षाएं  सीमित  टेंडर  दो  बार  मांगे

 गये  परन्तु  दोनों  अवसरों पर  प्रत्युत्तर  संतोषजनक  था
 ।  अन्ततोगत्वा  १-१०-६३  में  १५  महीनों की

 अवधि  में  काम  पूरा  करने  के  लिए  सीमित  टैंडर  मंगवाने  के  ठेके  के  स्थान  पर  बातचीत  की

 गई  ।  मशीनरी  के  स्थापित  होने  में  ३  महीने  लगने  की  आशा  है  काम  REG A AT में

 होने  की  wen है

 पयागपुर  के  विस्थापित  व्यक्ति

 1*७७४.  श्री  सुरेन्द्रनाथ  feaat  :  कया  श्रीवास  तथा
 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  ज़िला  बहराइच  में  बसे  हुए  पूर्व  पाकिस्तान  के  विस्थापित

 व्यक्तियों  ने  अभ्यावेदन  दिया  है  कि  उन्हें  खेती  करने  के  लिए  दूसरी  जमीन  दी  जाये  क्योंकि
 जो

 ज़मीन

 उन
 को

 दी  गई  है  उसमें
 १९६०

 से  पानी  भरा  है  भ्र ौर  इस  कारण  खेती  करने  योग्य  नहीं  है
 ;

 क्या  सरकार  ने  उन  की  दशा  के  बारे  में  कोई  जांच  की  है  तथा  उनकी  कठिनाइयों को

 हर  करने  के  लिए  कोई  क़दम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार
 है  !

 मल  aaa A में
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 झ्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  हरचन्द  :  यद्यपि  ऐसा  हो  सकता

 उन  को  आवंटित  भूमि  धान  चीनी  शादी  की  खेती  के  लिए  उपयुक्त  ।

 अपेक्षित  जांच  करवाई  गई  है  परन्तु  उन  की  शिकायतें  निराधार  हैं  क्योंकि  पटसन

 शौर  घान  की  फसलें  इस  क्षेत्र  में  सफलतापूर्वक  बोई  जा  चुकी  हैं  ।  तथापि  रियायत  के  तौर  पर  RXo

 एकड़  ऊंची  भूमि  इन  विस्थापित  लोगों  को  aided  करने  के  लिए  ली  गई  है  |

 निर्वात  वस्तुझ्मों  पर  बिक्री  कर

 1७७५.  श्री
 wae  सिंह

 कया  चित्त
 मंत्री

 यह
 बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  का  निर्यात  की  वस्तुश्नों
 पर

 बिक्री  कर  की

 अथवा  समंजन  अथवा  छूट  के  झ्रौचित्य  की  झोर  ध्यान  दिलाया  है  ;

 यदि  al,  तो  विभिन्न  राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  कौर

 किन  राज्यों  ने  aa  तक  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  रा०  वास्तविक  निर्यात  सौदों  पर  बिक्री

 केन्द्र  अथवा  राज्य  नहीं  लगाता  |  राज्य  सरकारों  से  इस  के  माल  के  वास्तविक

 निर्यात  से  पहले  सौदे  पर  लगे  कर  से  मुक्ति  देने  की  प्रार्थना  की  गई  है
 ।

 ate  मध्य  उत्तर  प्रदेश

 aire  परिचय  बंगाल  के  राज्य  निर्यातकों  को  बिक्री  कर  शुल्क  घटा  कर  या  बिक्री  कर
 की

 छूट  या/वापिस

 या  मुक्ति  दे  कर  fat  कर  में  रियायत  देते  हैं  ।  ea  राज्य  माल  के  वास्तविक  निर्यात  से  पहले  सौदों

 पर  कोई  रियायत नहीं  देते  ।

 wifes  nTartcat  को  बेतनों  का  भुगतान

 श्री ब्र ०  र  चक्रवर्ती :

 श्री  सुरेन्द्रपाल  fae  :

 at ft  मोहन  स्वरूप

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सैनिक  कमंचारियों  को  उपलब्ध  यह  सुविधा  कि  केन्द्रीय  राजस्व
 बेक

 को  सुचना  दे  दें
 झर

 कर्मचारियों  को  वेतन  मिल
 अब

 असैनिक  कर्मचारियों  के  लिए  भी

 उपलब्ध  कर  दी  गई  है  ;  शर

 नई  योजना  किन  मंत्रालयों  में  लागू  हो  गई  है  कौर  कितनी  अवधि  में  यह  सरकार  के

 सभी  विभागों  में  लागू  हो  जायेगी  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  ब०  :
 जी  हां  ।

 योजना  हाल  ही  में  सूचना  तथा  प्रसारण  कौर  भारतीय  लेखापालन  site  लेखापरीक्षण

 विभाग  के  अफसरों  पर  लागू  की  गई  है  ।  मंत्रालयों  पर  इस  योजना  की  विस्तार  इसके  वास्तविक

 काय  में  प्राप्त  होने  वाले  अनुभव  पर  निर्भर  करता  है  |
 णा

 wait  मैं
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 श्रमिक  ऋण त  विनियोजन  निगम  के  लिये  विर्द  बेक  से  ऋण

 थी  प्र०  चे  बिखरा

 1*७9७७.-२
 श्री  रघुनाथ  fag  :

 Lat  हिम्मतसिंह का  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  fara  बैक  ने  भारत  के  औद्योगिक  ऋण  तथा  विनियोजन |  वे  निगम  के  लिए  हवाल  में

 ही  ३  करोड़  पौंड  का  ऋण  मंजूर  किया  है  ;  अर

 यदि  at,  तो  किन  शर्तों  पर  ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  ~ (afar  तारकेः:वरी  :  fara  बेक  ने  ३.०  लाख

 झमको  डालरों  के  बराबर  ऋण  भार तोप  प्रौद्योगिक  ऋण  एवं
 फर्जी

 विनियोजन  को

 दिया है  ।

 ऋण  भारत  में  प्रभारियों  को  दिये  गये  उन  ऋणों  में  भ्रपेक्षित  समय  समय  पर  बकाया

 राशि पर  १  प्रतिष्ठित का  ३/४  प्रतिशत दर  होती  है  ।  ब्याज  को  दर  शर  कृपापूर्ण  मोटे  तौर

 जब  कभी  ऋण  आई  सी ०  आई ०  सी०  झाई०  द्वारा  भारत  में  प्राणियों  को  दिये  जाते  ऋण

 करार  में  ब्योरे  दिये  जाते  जिस  की  प्रति  सभा  के  पुस्तकालय  में  रखी  गई  है  ।

 पंजाब  से  दो  जाने  वाली  बिजली

 श्री  भागवत  क्षा  आजाद  :

 श्री  दलजीत

 क्या  fears  प्रो  fara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  दिल्ली  को  दी  जाने  बाली

 बिजली  के  लिए  *विदयः भग  के  भुगतान  के  बारे  में  पंजाब  सरकार  के  साथ  दिल्ली  प्रशासन  के

 विवाद  के  सम्बन्ध  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  सुझाये  गये  समझौता  सुत्र  को  दोनों  सरकारों  ने  स्वीकार

 कर  लिया है  ?

 सिचाई  ait  वियत  मंत्री  Fo  ल०  हा

 राजस्थान  में  ग्रिड गी

 Ttows.  थी  रामेश्वर  टाटिया  :  क्या
 fears

 शीर  faa  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  सात  जिलों  में  विद्युत  प्रिड  प्रणाली  की  स्थापना  के  लिए

 संघ  सरकार  का  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  है  ;  AK

 यदि
 तो

 योजना  पर  कितनी  लागत  went  तथा  केन्द्र  और  राज्य  के  बीच  यह

 किस  प्रकार  बांटी  गई  है  ?

 सिधाई  site  वियत  मंत्री  go  ल  :  देश  में  सात  प्रादेशिक  विद्युत

 करण  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  राज्य  सरकारों  को  परिचालित किया  गया  था  ।  राजस्थान  सरकार

 का  मत  at  तक  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।

 मूल  पं प्रे जी  में

 1300  (Ai)



 १२४  लिखित  उत्तर  te  सितम्बर  १६६ रे

 तैयार  किया  जब  राज्य  सरकार  सिद्धान्त  रूप  में  प्रस्ताव ऐसा  ब्योरा तभी  तै

 को  स्वीकार कर  लेंगी  ।

 स्विट्जरलैंड  से  ऋण

 1७८०८  थी  प्र०  चं०  बरुआ
 :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  स्विटज़रलैंड  ने  भारत  को  दिये  जाने  वाले  दीर्घकालीन  ऋणों  में  दे  करोड़  स्विस

 फर्क  की  और  विधि  करना  स्वीकार  कर  लिया  है

 यदि  तो  उस  का  विनियोजन  किस  प्रकार  किया  जायेगा  ;
 कौर

 समझौते  की  अन्य  दत  कया  हैं
 ?

 1  बित  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तारक इव री  :  जी  हां  ।

 ऋण  का  उपयोग  पूंजीगत  माल  कौर  उपकरण  का  करने  के  लिए  किया

 जायगा  ॥

 ad  और  निबंधन  वही  हैं  जो  स्विटज़रलैंड  द्वारा  दिये  गये  पहले  ऋण  की  अर्थात्

 ब्याज  दर  स्विस  राष्ट्रीय  बैंक  की  सरकारी  छूट  दर  के  ऊपर  ३  ३/४  प्रतिद्यात  होगी  कौर  ऋण

 दस  वर्षों  पहली  किशत  लेने  की  तिथि  से  आरम्भ  हो  कर  लौटी  जायंगी  ।

 दक्षिण  के  में  प्लेग

 1७८१.  श्री  रामेदवर  टाटिया  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 दक्षिण  के  तीन  राज्यों  में  प्लेग  के  दुबारा  महामारी  के  रूप  में  प्रकट  हो  जाने

 इस  रोग  की  रोक  थाम  के  लिए  क्या  क़दम  उठाये  गये  हैं  ;

 कितने  रोगियों  की  रिपोर्ट  दर्जे  कराई  गई  तथा  इनमें  से  कितने  रोगी  मर  गये
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्रो  :  कौर  कोलार

 शौर  सेलम  के  जिलों में  १९६३  ५  जनवरी,१९६३ को  समाप्त  होने  वाले  सप्ताह

 से
 लेकर  ३१  9853.0  को  समाप्त  होने  वाले  सप्ताह  ज  हुए  प्लेग  से  हुई  मृत्यु  शर  प्लेग ~~

 के  साप्ताहिक  मामलों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता है  ।  [geaare  में

 रखा  गया  ।  देखिये  एल०  टी०-१७६६८/६३]।  विवरण  में  वर्ष  १६६२  के  तत्समानी  आंकड़े भी  हैं  I

 यह  देखा  जाएगा  कि  कोलार  सेलम  में  जो  प्लेग  के  मुख्य  केन्द्र  प्लेग की  संख्या  में  पर्याप्त

 कमी हुई  है  ।

 राष्ट्रीय  संक्रामक  रोग  दिल्ली  के  विशेषज्ञों का  एक  दल  अपेक्षित  अन्वेषण  करने  के

 लिए  नियुक्त  किया  गया  है  जो  प्लेग  नियंत्रण  उपाय  करने  में  राज्य  सरकार  की  सहायता  करेगी  ।

 आंखों का  रोग

 1२१६२.  श्री  राम
 चन्द्र

 मलिक  :  नया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  भारत  में  डीजेनेरेशनਂ  नामक  आंखों  के  रोग  से  पीड़ित  व्यक्तियों

 के  उपचार  कोई  व्यवस्था  है

 मूल  wars  में

 'Ret.nal  Chicr:d  Degener rPartar ation.



 ३४२४ ८  १८८४५

 यदि  तो  ate  के  कितने  डाक्टर  हैं  श्र  कितने  अस्पतालों  में  उपचार  की  व्यवस्था

 a  कौर

 यदि  तो  इन  रोगियों  के  उपचार  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  alien  :  से  (7).U% एक  विवरण सभा  पटल  पर
 रखा

 जाता  है
 ।

 में  रखा  गया ।  देखिये  संख्या  टी०--१७६९/६३,  दोष  राज्यों

 atc  संध  राज्य  क्षेत्रों  की  जानकारी  मिलने  पर  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी

 बीर  गोविन्दपुर  परियोजना

 1२१६३.  श्री  रामचन्द्र  उलाका :  क्या  सिचाई कौर  वियत  मंत्री ४  १९६३ के

 कित  प्रश्न  संस्था  १४२४  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कना  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  बीर  गोविन्दपुर  परियोजना  की  योजना  की  जांच  की  है  ;  भर

 यदि  तो  इस  का  क्या  परिणाम  निकला ?

 सिचाई  शर  वियत  मंत्री  Fo  ल०  :  तथा  केन्द्रीय  जल

 विद्युत  भ्रायोग  ने  बीर  गोविन्दपुर  योजना  की  जांच  की  है  कौर  टिप्पण  उड़ीसा
 सरकार  को

 भेज  दिये  हैं  ।  इन  टिप्पणों  पर  राज्य  के  उत्तरों  की  प्रतिक्षा  है  ।

 उड़ीसा में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 1२१६४.  श्री
 रामचन्द्र  उलाका

 :
 क्या  स्वास्थ्य  मंत्नी  यह  बताने  की  करेंगी  कि

 :

 उड़ीसा  में  १९६३-६४  में  कितने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  स्थापित  करने  का
 बिचार

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  राशि  नियत  की  गई  ;  कौर

 तीसरी  योजना  की  अ्रवधि  के  प्रथम  वर्ष  में  अब  तक  उड़ीसा  में  कुल  कितने  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  AAT  सुदामा  :  र

 १०.१६ लाख  रुपये  जिस  में  से  भारत  सरकार  का  स्वास्थ्य  मंत्रालय  ५. ८१  लाख  रुपया

 ।

 तीसरी  योजना  के  प्रथम  वर्ष  के  दौरान  उड़ीसा  में  छे  प्राथमिक  केन्द्र  खोले  गये  हैं

 छोटी  aaa  प्रमाणपत्र

 St  घुलेडवर  मीना  :

 1२१  1  क्रो  रामघाट  इलाका

 कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्ली  में  १९६३  में  छोटी  बचत

 थ  द्वारा  कितनी  धन  राशि  एकत्न  की  है  ?

 मंत्री  fro  त०  Een)  :  लगभग कूल  ३१  लाख  रुपये  ।  इसके  अतिरिक्त

 डाक  घर  बचत  बेक  संयमी  सावधिक  जमा  लेखों  द्वारा  ५  लाख  र
 ह  सकत  फिरे  सो

 मूल  अंग्रेजी  में



 ३४२६  Yee लिखित  १४

 दण्डकारण्य में  बरन  area  प्राचीन  जाति के  लेग

 1२१६६.  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :  व्या  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  मन  तक  दण्डकारण्य  परियोजना  में  कोरापट  जिले  के  ख़ादिम  जाति  के  कितने  लोग

 बसाये  गये  कौर  उन  में  कितनी  भूमि  ब्रांडी  गयी ?

 ,  sae  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  :  ३०  १६६३  तक

 आदिम  जाति  के
 ८०७  परिवारों में  ४७१०  urs  भूमि  वितरित  की  गई  है

 ।

 दवाई  की  खुराकें

 1२१६७.  श्री  ब्रजेश्वर  प्रसाद  :  स्वास्थ्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार का  ध्यान  ३०  १९६३  के  पेट्रियट  पत्न  में  प्रकाशित  समाचार  की

 कौर  जिस
 का  शीर्षक  था  1२०  व्यक्तियों का  काम  करने  के  लिए  दवाई  की  एक  खुराकਂ  ध्यान  दिलाया

 गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  हां  श्रीमान  ।

 विस्तृत  जानकारी  के  बिना  सरकार  ढारा  कुछ  कहना  संभव  नहीं
 ।

 पारी  पिघलाने  की  दवाई

 1२१६८.  श्री  ARTIC  प्रसाद  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  १  १९६३  के  टाइम्स  ग्राफ  इंडिया  पत्न  में  प्रकाशित

 पिघलाने  की  दबाईਂ  शशांक  के  समाचार  की  ae  दिलाया  गया  हैं  ;  शौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  भविष्य  में  होमियासिड़ीन  झायात  का  विचार

 मंत्री  कुशला  :  हां  श्रीमान  ।

 पत्थरी  पिघलाने  की  द  दाई  श्रमी  जांच  की  स्थिति  में  प्रतीत  होती  हैं

 कौर  ऐसा  लगता  है  कि  ait  cater  में  भी  उसकी  बिक्री  नहीं  शुरु  हुई  ।  क्योंकि  अभी  तक  यहँ

 प्रमाणित  नहीं  gar  कि  यह  दवाई  प्रभावशाली  है  और  इससे  हानि  नहीं  होती  अतः  निकट  भविष्य

 में  इसका  आयात  करने  का  कभी  कोई  विचार  नहीं  ।

 min  wan  में  कर  निर्घारण  के  मामले

 1२१६८.  श्री  इ०  मघ  सुदन  राव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 श्रांत  प्रदेश  में  1859-82  FEGR-ER  में  राय  कर  अधिकारियों  ने  कर  निर्धारण

 के  कितने  मामलों  की  जांच  की  शर  उनका  अन्तिम  निबटारा  किया  ;

 की  ह
 _

 (@)
 कितने  मामलों  में  करदाताओं  ने  राय  कर  अधिकारियों  के  निर्णय  के  विरुद्ध  भ्रमित झ्

 संप्रेषण  में



 न  oay  लिखित  उत्तर  र  २७

 साध्य  प्रदेश के  विभाग  के  ३०  १  CRY  गा rea
 करदाताओं से  कुल  कितनी  राशि  वसूल

 करनी थी  ?

 वित्त  मंत्री  है... |  ति०  ao  :  से  जानकारी  एकत्र की  जा

 रही है  और  यथा  संभव  शीघ्र  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ।

 स्वर्णकारों  के  लिए  रोजगार  की  व्यवस्था

 1२१७०.  श्री  मघपुदन राव: क्या चित्त कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 स्वर्ण  नियंत्रण

 आदेश  के  कारण  घंटे  से  निकाले  गये  स्वर्णकारों  को  रोजगार  पाने में  सहायता  देन ेके  लिए

 प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  राशि  दी  गई  ?

 सूत्रों  ति०  ao  :  स्वर्ण  नियंत्रण  आदेश  के  कारण  बेरोजगार  हुए

 स्वर्णकारों  को  पुनः  रोजगार  दिलाने  के  संबंध  में  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिये  गये

 ऋणों  की  राशियां  निम्नलिखित  हैं

 रुपये

 \90 .  गुजरात

 qo

 Xo

 ४,  मध्य  प्रदेश  १५  00

 द

 .  iE  प्रदेश  Ro  90

 ११५  00

 Ca] qo

 उत्तर  प्रदेश  Ro  00

 qu¥

 चोरी  छिपे  लायें  गये  हीरे

 1२१७१.  शनी  प्र  छका०  भट्टा वा यं  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  प्रोर  दिलाया गया  है  कि  सीमा  शुल्क  विभाग

 को  बम्बई के  एक  बेक  के  एक  क्वाटर में  २१,३६,०००  रूपये  के  चोरी  छिपे  लाये  गये  हीरे  मिले  हैं  ;

 क्या  कलकता  के  जिस  व्यापारी  के  नाम  वहू  लाकर था  उसे  प्रेसिडेंसी  मेजिस्ट्रेट ने  दण्ड

 दिया है  ;  थौर

 क्या  दूसरे  dat  में  लाकरों  की  वस्तुप्नों  की  जांच  करने  का  fare  है  ?

 वित्त  मंत्रो  ति०  त०  कृष्णमाचारी  )
 :

 नहीं  श्रीमान  ।  किन्तु  बम्बई के  सीमा

 Ci
 शुल्क  भ्रघिकारियों

 ने  बम्बई  के
 एक  बेक  के  लाकर  में  र,३६,०००  रुपये  के

 हीरे  पकड़े  हैं  ।
 ड

 मूल  waste
 में



 लिखित  sat  १६  2253

 ।
 इस  से  सम्बन्धित  कलकत्ता  के  एक  व्यापारी  को  मजायब  १०  न्यायालय के

 दण्डाधिकारी  ने  समुद्र  सीमा  शुल्क  १८७८  की  घारा  १६७(८१)  के
 ait  १  वच

 कठोर  कारावास  आर  २०००
 रुपये  का

 जुर्माना या  ६
 मास

 कठोर  कारावास
 की  सजा  दी  हू

 ॥

 (7)  wer  जगहों  की  तरह  सीमा  शुल्क  afafaan,  9862 Hl ATT Gok की  धारा  १०४५
 के

 विशेष  परिस्थितियों  में  sata  यदि  उपयुक्त  अधिकारी  को  विश्वास  हो  कि  लाकर  में  ऐसी

 वस्तुएं  या  काग़ज़  छिपा  कर  रखे  गए  हैं  जो  उसके  विचार  में  ज़ब्त  किये  जा  सकते हैं  या  किसी

 अभियोग में  उपयोगी  हो  सकते  हैं  तो  उनकी  तलाशी  ली  जा  सकती  है  ।

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  दी  गई  पेदा शि यां

 1९१७२.  बनी  | ह  का०  भट्टाचार्य  क्या  fra  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जीवन  बीमा  निगम  ने  (१)  भारत  स्थित  सम्पत्ति  पर  (२)  भारत  से  बाहर  की  सम्पति

 पर  ate  (३)  व्यक्तिगत  ज़मानत  पर  जो पेशियाँ दीं  ate  जिनकी  वसूली  9&4  के  प्रतिवेदन

 के  अनुसार  सं  देह जनक  है  उनका  ब्योरा  क्या  है  ?

 क्ति  मंत्रो  (sit  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  जीवन  बीमा  निगम  स  जानकारी  प्राप्त

 की  जा  रही  है  और  मिलने  पर  सभा  पटल  पर  जायेगी  |

 कहकर  में  बकाया  राय-फर

 1२१७३.  श्री  ६. ह *  राघवन  क्या  चित्त  मंत्री  ae  बताने  की  oar  करेंगे

 कि

 केरल  राज्य  के  प्रत्येक  सकते  से  ३१  q&&8  को  राय-कर  की  कुल

 feat  राशि  वसूल  करनी  बकाया थी  ;

 तब  से  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  a

 बकाया कर  की  वसूली  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रो  ति०  ao  :  से  जानकारी  एकत्र की  जा  रही

 हैं  यथासंभव  शीघ्र  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ।

 प्राय-कर  श्रमिक  के  लिये  क्वाटर

 1२१७४.  श्री
 ०  है  राघवन :.  क्या  fra  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (*)  केरल  में  कोजीकोडे के  राय-कर  अधिकारियों के  लिए  क्वाटर बनाने  में  बया

 प्रगति हुई  है  ;

 यह  काम  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 वित्त  मंत्री  (air  ति०  त०  वर्तमान  संकट  काल  कारण  कोशिका डे

 के  राय-कर  अधिकारियों
 के

 लिए  क्वाटर  बनाने  का  काम  स्थगित  करने  का  निश्चय  किया  गया

 a  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 निनित  अ

 fart  अंग्रेज़ी  में



 बेद  १८८४५  लिखित  उत्तर  VRE

 उड़ीसा  में  होम्योपैथिक  weve

 1२१७५.  थ्रो  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 शत  पांच  वर्षों  में  aa  तक  उड़ीसा के  होम्योपैथिक  Berar  को  कितनी  ate  किस  प्रकार  की

 सहायता दी  गई  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला
 :

 होम्योपैथी  दिक्षा  संस्थापकों  को  ऊंचा  स्तर  का
 a  या  सुधार  a  गवेषणा  के  लिए  होम्योपैथ  विकास  के  केन्द्रीय  सहायता  अनुदानों  के  रूप

 में  दी  जाती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  मने  उड़ीसा  या  भ्रमण  किसी  सरकार  को  raga  स्कूलों  के

 लिए  कोई  अनुदान  नहीं  दिया
 |

 उड़ीसा  में  चेचक  कौर  हजा

 1२१७६.  श्री  इलाका  :  वा  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  {EG 3-tF

 में  उड़ीसा  सरकार  के  चेचक  प्रौढ़  हैजे  के  उत्सादन  के  लिये  कितनी  कौर  किस  प्रकार  की  सहायता  दी

 गई  ?

 ~

 मंत्री  grit  नायर

 राष्ट्रीय  चेचक  निवारण  कार्यक्रम  के  लियें  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित  केन्द्रीय  सहायता

 पद्धति  के  अनुसार  भारत  सरकार  राज्य
 सरकारों  के  ७४५  प्रतिशत  wad  १००  प्रतिशत

 at  देती  है
 ।

 राज्य  सरकार  इस  कार्यक्रम  पर  कितना  खर्चे  करेगी  उस  के  म्राधार पर पर  उपरोक्त पद्धति  के

 सार  वित्तीय  वर्ष  में  उड़ीसा  राज्य  को  केन्द्रीय  सहायता  दी  जायगी  ।

 उड़ीसा  सरकार  ने  राज्य  में  PER I-GY  में  चेचक  निवारण  कार्यक्रम  के  लिये  १०  ७७

 लाख  रुपयें का  उपबन्ध
 किया  है  ।

 वर्तमान  प्रक्रिया  के  अनुसार  योजना  अनुसार  निधि  निर्धारित  नहीं  की  जाती  बल्कि  प्रत्येक  वर्ष

 के  ग्रामीण  मैं  छोटे  वर्गों  are  योजनाओं  के  लिये  सहायता अनुदान  दिया  जाता  है  ।  केन्द्र द्वारा  निर्धारित

 वित्तीय  वर्ष  की  सहायता का  }  भाग  ः  के  दौरान
 नौ

 बराबर  किश्तों
 में  राज्य  सरकारों को

 चुकता  रूप  में  दिया  जाता  है
 ।

 उपरोक्त  सहायता  के  अलावा
 उड़ीसा  सरकार  को  जमी  हुई  चेचक  वैक्सीन  की  x¥,8  ¥, Qo

 खुराकें दी  गई  हैं
 ।

 इस  की  कीमत  लगभग  ३े,£  ४,८८२ रुपये  है  ।

 हजा

 हैजें  के  निवारण  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  को  भारत  सरकार  ने  कोई  सहायता  नहीं  दी  ।

 राजस्थान  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  कन्द

 JS  श्री  घुलेदवर मोना  :
 1२१७७.  बो  राम  उलाका  :

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 राजस्थान  में  इस  समय
 कितने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  atk

 faa  wat
 में



 दे४३०
 लिखित

 उत्तर  ge  १९६ दे

 १६६३-६४  qERV-Gd  में  राज्य
 में  कितने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  स्थापित

 करने  का  विचार है  ?

 fa\  aa
 -३-१९६३  को  १६३  । स्वास्थ्य  मंत्री  कुर्ला  नायर  (Py)  xt

 Veg a-qy  २०

 PERERA  Qo

 राजस्थान  में  गुप्त  रोगों  के  अस्पताल

 श्री  घुनेर्वर  मना  :

 1२१७८.  द  श्री  रामचन्द्र  उलझा  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  राजस्थान में  गुप्त रोग  के  कितने
 अस्पताल  झर Nt Na यी

 GEERRIARY AIT VERWEY
 मौर

 LER VARY
 में

 राज्य  में
 गुप्त  रोग  के  कितने  अस्पताल  खोलने

 का

 विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  ashe
 :  (#)  इस  समय  राजस्थान में  गुप्त  रोग  के  कोई

 अस्पताल  नहीं  दू  किन्तु  बीकानेर  के  मेन  जयपुर  के  सवाई  मान  सिंह

 जोधपुर के  महात्मा  गांधी  अस्पताल  प्रो  अजमेर  के  विकट  रिया  भ्रस्फताल  में  गुप्त  रोगों के  उपचार  की

 व्यवस्था है  ।

 राजस्थान afer  अन्य  राज्य  सरकारों  ने  यहं  सुझाव  दिया  था  फि  हर  जिला  स्थान  पर

 एक  गुप्त  रोग  भ्र स्प ताल  खोलने  का  तथा  तीसरी  योजना  के  प्रीत  तक  पुरा  कर  दिया  जाय  ।  राजस्थान

 सरकार  ने  यह  सूचना  दी  थी  कि  धन  की  कमी  के  कारण  तीसरी  योजना  में  गुप्त  रोग  का  अस्पताल

 छोलना संभव  नहीं  है

 राजस्थान  में  हन्  हारा  चलाई  जाने  वाली  योजना

 श्री  धनेश्वर  मीना  :

 1९१७८.
 Lat

 रामचन्द्र  इलाका  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 9¥ERQ-§3  में  ave  ने  राजस्थान  को  केन्द्र  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  प्रयोजनों  के  संबंघ

 में  कितनी  सहायता  दी  कौर  उस  का  स्वरूप  क्या  और

 १९६३-६४  में  कितनी  राशि  देने  का  विचार

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुर्वापला  :  FEER-KR  में  केन्द्र  ने राजस्थान की  सरकार

 को  केन्द्र  दवारा  चलाई  जाने  वाली  योजनाओं  के  लिये  सहायता  अनुदानों  के  रूप  में  19.0  ८७

 लाख  रुपये  की  सहायता  दी  है  ।

 १६६३-६४  में  इन  योजनाओं  के  लिये  सहायता  ae  के  रूप  में  राज्य  को  ३५.  ०६

 लाख  रुपये  देने  का  विचार  है  ?

 faa  अंग्रेजी  में



 प  १८८५  )  लिखित  उत्तर  २४३  ह

 राजस्थान में  चेचक  तथा  हैज़ा

 अनिप  श्री  घेवर  मीना  :

 1२१८०.  शो  रामचन्द्र  इलाका  :
 {

 कया  स्वास्थ्य  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 qERR—-TV  में  केन्द्र
 ने

 राजस्थान  सरकार  को  चेक  ग्रोवर  हैज़े  के  उन्मूलन  कें  लिये

 कितनी  सहायता  दी  ate  उस  का  स्वरूप  क्या  र

 (a)  उसी  अवधि  में  राजस्थान  में  कितने  व्यवित  इन  रोगों  से  पीड़ित  हुए  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (Sto  सुशीला  :  (a)

 चेचक

 भारत  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  चेचक  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  लिये  निर्धारित  केन्द्रीय  सहायता  के

 स्वरूप  के  अनुसार भारत  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  oy  प्रतिशत  श्रावस्ती  प्रौढ़  १००  प्रतिशत

 अनावर्ती व्यय  की  प्रतिभूति  कर  दी  जाती  है  ।

 इस  स्वरूप के  अनुसार  राजस्थान  की  सरकार  को  राज्य  द्वारा  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  इस  कार्यक्रम

 पर  किये  गये  वास्तविक  व्यय  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सहायता  दी  जायेंगी  |

 राजस्थान की  सरकार  ने  वर्ष  १९६३-६४ के  लिये  राज्य  के  राष्ट्रीय  चेचक  उन्मूलन  कार्यक्रम

 के  हेतु  TE. Xo  लाख  रुपये  का  उपबन्ध  किया  है  ।

 प्रस्तुत  प्रक्रिया  के  अनुसार  निधि  का  आ्रावंटन  योजनावार  नहीं  किया  जाता  अपितु  योजना  के

 मोटे  मोटे  वर्गों  और  श्रेणियों  के  लिये  प्रतिवर्ष  वर्ष के  अन्त  में  सहायता  श्रमदान  की  राशि  मंजूर

 की  जाती  है  ।  तथापि  किसी  वित्तीय  वर्ष  के  लिपे  आवंटित  केन्द्रीय  सहायता  का  तीन  चौथाई  भाग  वर्ष

 भर  में  नौ  समान  किश्तों  एक  मुश्त  ्र्थोपाय  अग्रिम  राशि  के  रूप  राज्य  सरकार को  दे  दिया

 जाता है  ।

 इस  के  अ्रतिरिक्त  चेचक  के  जमे  हुए  सूखे  टीके  की  9Y%,0  ३,५००  खुराकें  राजस्थान  की  सरकार

 को  मुफ्त  दी  गई  हैं
 ।

 इस  का  मूल्य  लगभग  ZRE,TRE  रुपया है  |

 वर्ष  १९६३  जनवरी  से  ३  तक  राजस्थान में  Woy  व्यक्तियों  के  रोग से  पीड़ित

 होने  की  सूचना  मिली  है  जिन  में  ५६१  रोगियों  की  मृत्यु  हुई  है  ।

 हैजा

 भारत  सरकार ने  हैज़े  के  उन्मूलन  के  संबंध  में  राजस्थान  की  सरकार  को  कोई

 सहायता  नहीं  दी  है  ।

 q&53  में  राजस्थान में  हैज़े  का  कोई  मामला  होने  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 श्रन्तर्राष्ट्रय  डाक  पागलों  में  घड़ियां

 थ्री  दी०  चे  फार्मा

 1१८.  देवी  नाथ  पांडेय  :

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  ने  २०  १९६३  को  लगभग  2,9¥,000

 रपये के  मूल्य  की  २९६०  घड़ियां  अन्तर्राष्ट्रीय ढाक  पार्सलों  से  बरामद  ः  हैं  जिन  में  कि  कहा  गया  था

 कि  छुरी-कांटे
 इरादी ———  णाणा्यल्यएयएणयएਂ  द्  धावे अ  cl.  द  द

 मल  wat  में
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 ०.

 ,  श्ह्द्चे

 यदि  at,  तो  इस  विषय  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 चालू  वर्ष  मैं  अब  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  डाक  पागलों  से  कितनी  बार  एसी  वस्तुयें  बरामद  की

 गई  हैं
 !

 मंत्री  (=it fato ति०  ao  :  श्रीमान्  ।  तथापि १४,  qERR ३

 को  इस  मामले  का  पता  लगा  था  ।

 इस  मामले  से  सम्बन्धी  ५  संदिग्ध  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  जिन्हें

 बाद  में  जमानत  पर  छोड़  दिया  गया  ।  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 जनवरी  से  q&G3  तक  की  भ्र वधि में  एसे १६  मामलों का  पता  लगा  है  |

 टीके  लगाने का  कार्यक्रम

 1२१८२.  श्री  प्र०  चक्रवर्ती  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजधानी  में
 केन्द्रीय  मंत्रालय  द्वारा चे  वक  का  टीका  कार्यक्रम  का  मूल्यांकन  करने

 के  लिये  नियुक्त  समिति  ने  इस  कार्य  को  करने  के  हेतु  एक  विशेष  दस्ता  की  स्थापना  करने

 का  सुझाव  दिया

 क्या  समिति  ने  यह  कहा  है
 कि

 ईंटों  के  मजदूरों  के
 कैम्पों  atk  झुग्गियों  में  इस

 बीमारी  के  होने  की  बहुत  प्रतीक  संभावना  है  ;

 उन्मूलन  में  सहायता  पहुंचाने  आगामी  संक्रमण  का  मौसम  आरम्भ  होने  के  पुर्व

 राजधानी  के  निवासियों  को  चेचक  से  रक्षा  करने  की  दृष्टि  से  समिति  ने  कौर  कया  सिफारिशें  की

 mix

 निगम  ने  समिति  के  सुझावों  को  किस  सीमा  तक  कर्यान्वित  किया  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  ale  हां  ।

 मूल्यांकन  समिति  द्वारा दी  गई  सिफारिशों  संबंधी  एक  विवरण  संलग्न है
 ।

 में  रखा  गया  |  देखिय  संख्या  एल०  ato  ।  2983 /&3]

 दिल्ली  नगर  निगम  समिति  द्वारा  दी  गई  समस्त  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के

 में  उपयुक्त  कार्यवाही कर  रही  है  ।  उड़न  दस्ते  में  १५  टीका  लगाने  वाले

 धौर  ३  टीका  लगाने  वाले  निरीक्षकों  के  पति  रिक्त  निगम  ने  अभियान  में  तीव्रता  लाने  के  लिए  अतिरिक्त

 ६४  टीका  लगाने  वाले  श्र  १३  टीका  लगाने  वाले  निरीक्षक  नियुक्त  किये  हैं  ।

 राष्ट्रीय  बचत  केंद्रीय  सलाहकार  बो

 1२१८३.  श्री  विभूति  मिश्र
 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय बचत  केन्द्रीय  सलाहकार बो  ने  राष्ट्रीय जिस  में

 अनिवार्य  जमा  तथा  अन्य  संबंधित  विषय  सम्मिलित  के  संबंध में  केन्द्र  श्र  राज्य  संबंधी  प्रचार-कार्य

 के  लियें  की  जाने  वाली  व्यवस्था  का  निरीक्षण करने  के  हेतु  एक  स्थायी  समिति  की  स्थापना की
 कौर

 ना  ण  नाट

 मूल  श्रंप्रेजी में



 अश्द  १८८४५  )  लिखित  उत्तर  |  है
 ड

 यदि  तो  समिति  ने  क्या  सिफारिशें  की  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  कृष्णमाचारी )
 श्रीमान  i

 समिति  सभापति  समय  समय  पर  इस  के  सम्मुख  प्रस्तुत  किये  गये  विभिन्न  विषयों
 पर  सलाह देती  है

 ।
 समिति  कोई  भ्रौपचारिक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  करती

 ।  ८
 जुलाई  को  हुई  बैठक

 में  समिति  ने  wer  विषयों  के  साथ-साथ  राज्य  सरकारों  को  दी  जाने  वाले  प्रचार  संबंधी  केन्द्र

 राज्यों  में  बचत  मान्यता डाकघर  बचत  को  लोकप्रिय  बनाने  के  faa  किये

 जाने  वाले  प्रचार  के  स्वरूप  के  संबंध  मं  भी  विचार  किया  था

 सरकारी  इमारतों  के  किराये  फा  बकाया

 1२१८४  श्री  राम  सहाय  पाण्डेय  क्या  निर्माण  ara  alt  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे कि  :

 १
 जुलाई

 VEqR
 को  दिल्ली /नई  दिल्ली  की  सरकारी

 इमारतों का  कितना  किराया

 किरायेदारों  पर  बकाया था  ;  अ्रौर

 सरकारी  के  किरायेदारों  से  बकाया  किराया  वसूल  करने  के  लिये
 कितने

 मामलों  में  मुकदमेबाजी  की  जा  रही  है  ?

 श्रावास तया पुनर्वास मंत्री तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द
 :  स्थिथि इस  प्रकार

 है

 अवधि  निर्धारण  4-9-3  को

 बकाया  किराये लाखों में  )

 की  राशि

 रुपये  लाखों  में  )

 99-3-71859  को

 समाप्त होने  वाली

 अवधि  Gevy  Oh  १३.८०

 qERI-KR  में  €५७  ११.  ६१

 मन  ह करा

 3321

 चिकित्सकों  की  कमी

 1२१८५.  डा०  रोनेन  सेन  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चिकित्सकों  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये  सरकार  ने  १०  वर्ष  के

 झनुभव-प्राप्त  oad  चिकित्सा  व्यवसायियों  की  चिकित्सा  संबंधी  पंजीयन  अधिनियम  के

 mata पंजीबद्ध करने  की  एक  योजना  बनाई  है  ;

 (a)  यदि  तो
 भ्रम

 तक  इस  संबंध  में  क्या  प्रगति  हुई
 नन  का

 मल  संप्रेषण
 में



 लिखित  उत्तर  गुरुवार  १९  सितम्बर  १९६३

 fray  सूत्रों  खुर्दो  ला  भीतर ):  कौर  नहीं  ।  वास्तविक  स्थिति  यह  है
 कि

 भारत  सरकार  ने  उनहें  व्यक्तयों  को  किसी  भी प्रकार  की  चिकित्सा  के  कार्य  में  लगने  से

 रोकने के  विधेयक  का  मसविदा तैयार  किया  है  ima  बातों  के  साथ  विधेयक  में  उन

 व्यवित्तयों  को  पंजीवद्ध करने  का  भी  उपलब्ध  है  जो  अधिनियम  के  लाग  किये  जाने  की  तिथि

 से कम  से  कम  १०  वर्ष  पहले  से  किसी  भी  चिकित्सा  पद्धति के  अ्रन्तगंत  पि  कत्सक के  रूप  में

 चिकित्सा कार्य  कर  रहे  थे  ।  इस  विधेयक  पर  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद  ने  अपनी  qWexe  की

 बैठक  में  विचार  किया  था  शौर  बर्क  में  की गई  सिफारिश  के  अनसार  विधेयक के  मसविदा  की

 एक  प्रति  राज्य  सरकार  भ्र  संघ  प्रशासित  राज्य  क्षेत्रों  के पास  विचारार्थ भेज  दी  गई  है  ।

 श्रीराम  मे  तापीय  दिक्कत  alee

 1२१८६.  श्री  प्र०  Ho  नया  fens  wir  दिक्कत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आसाम
 की

 गारो  पहाड़ियों  में  एक  तापीय  विद्युत  युनिट
 बनाने

 का
 विचार

 इस  परियोजना  की  शभ्रनुमानित लागत  atk  इसकी  विद्युत  क्षमता  क्या  ys
 kc

 धौर

 यह  कब  से  कार्य  area  कर  देगा  ?

 wiz  दिद्यत  मंत्री  कु०  ल०  नंगबलबिब्रा  )

 में  1x  ३०  मेगावाट  क्षमता के  एक  तापीय  विद्युत  केन्द्र  को  स्थापित करने  की  एक  योजना

 VeRVT AT में  मंजूर  की गई  जिसकी  अनुमानित  लागत  ७८०  लाख  रुपये
 थी

 ।

 gra  राज्य  विद्युत  बोले  को  जेनेरेटिंग यनिटों  के  संबंध  में  निविदाय  झ्रामंत्रित  करने  का  अघिकार

 भी  दे
 दिया  गया  था  ।  बाद में  ats  ने  सुझाव  fear  कि  नंगवजबित्रा के  लिये

 मंजूर  किये

 गये  ३०  मेगावाट  यूनिट  के  स्थान  गोहाटी में  eX IR.X  मेगावाट यूनिट  का  एक  गैस

 टर्बाइन  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  किया  जाये  ।  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  मंगवलवित्रा

 विद्युत  केन्द्र  का  पहला  यूनिट  FERL—-KE  की  अंतिम  तिमाही  में  चालू  होना  are

 आशा  है  कि  art  का  प्रस्तावित  गैस  टर्बाइन  विद्युत केन्द्र  १६  ६५  के  प्रारम्भ  में  चालू  at

 जायगा  ||

 होम्योपैथी  सलाहकार  समिति

 स०  च  ०  सामन्त

 थो  ब०  कु०  दास 1२१८७

 श्री  स०  ला०

 क्या  स्वास्थ्य मंत्री यह मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 qeXE Fae के  बाद  से  होम्योपैथिक  सलाहकार  समिति  ने  कितनी  बार
 बैठकें

 की  और

 शिकार  को  परामश  दिये  ;  viz

 VERE  से
 किये  गये  कार्य  का  ब्यौरा  है  कौर  संस्थानों  wear

 निकायों के  नाम  कया

 झंघेजी  में



 १८५८१  लिखत  उतर  वे

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  १९५६  से  होम्योपैथिक  सलाहकार  समिति
 की  १०  बैठकें  ह  हैं

 ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या
 टी

 ०

 १७७०  /  ६२]

 पेय  जल  बोर्ड

 २१८८.  डा०  महादेव  प्रसाद  :
 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सच  है
 कि  सरकार

 ने
 ग्रामीण  क्षेत्रों  के

 लिये
 एक

 जल
 ats  की

 स्थापना

 (|

 यदि  तो  इसके  निर्देश  पद  क्या  हैं  ;  att

 इसके  सदस्य  कौन हैं  पौर  उन  के  कब  तक  यह  कार्य  समाप्त  करने की  ar  है  ?

 स्वास्थ्य  gate  जी  श्रीमान ।

 पैसे
 जल

 बोलें
 के  निर्देश  पद  इस  प्रकार  हैं

 (१)  प्रक्रिया  संबंधी  sic  प्रशासनिक  कठिनाइयों को
 करने

 के
 ध्येय  से  प्रामीण  जल

 संभरण  योजनाओं  में  सुघार  करने के  उपायों  के  विषय  राज्य  सरकारों  से  विचार  fang

 करना  ae  उनको  कार्यान्वित  करने के  लिये  उपयुक्त  व्यवस्था  के  संबंध में  सुझाव  देना

 (२)  ग्रामीण  जल  संभरण  योजना ग्रो  की  कार्यान्वित  के  सबंध  में  केन्द्रीय  सरकार

 कौर  राज्य  सरकारों  में  सम्पकं  स्थापित  करना ;

 (3)  केन्द्रीय  सरकार  को  उन  के  द्वारा किये  जाने  वालि  कार्यों  के  विषय  में  सलाह  देना ;

 (४)  ग्रामीण  जल  संभरण  योजनाकारों
 जल  की  कमी  के  और  दुर्गम  क्षत्रों

 में  शीघ्रता  से  लागू  करने में  सहायता  पहुंचाने के  लिये  हर  संभव  और  अवश्यक  कार्य  करना  |

 बाद  में
 केन्द्रीय  सरकार  के भ्रनुमोदत  नगरीय  जल  संभरण  से  संबंधित  इसी

 प्रकार  के  कार्यों को  भी  अपने हाथ  में  ले  सकता

 बोर्ड का  प्रस्तुत  गठन इस  प्रकार  है

 श्री  बलवन्त  रायमेहता--सभापति

 श्री  सवार  सदस्य--सदस्य

 श्री  ज्ञान  संयुक्त  स्वास्थ्य  मंत्रालय

 श्री  एन०
 वी

 ०  सलाहकार  बम्बई--सदस्य

 श्री  एस०  a rgiartaa  q
 ito

 oe
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 ऐप ६  लिखित  उत्तर  TERS.

 चतुर्थ  करणी  के  करमचारियों के  बवाटंरों  में  पंखें

 ९१८६.  थ  शठ
 चे

 :
 क्या  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री यह

 बताने  की

 छपा  करेंगे  कि

 चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  क्वार्टरों  में  पंखे  लगाने  की  योजना

 कर दी  गयी है  या  अ्रनिश्चित  काल के  लिये  स्थगित कर  दी  गयी  है  ;  atk

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 गति  आवास  तथा  पुनर्वास मंत्री  मेहर  चन्द  :  गौर  (a)  चतुर्थ  श्रेणी

 के  कर्मचारियों  के  क्वार्टरो ंमें  छत  के  पंखे  लगाने  की  योजना  मंजूर  नहीं  की  गयी  हैं  ।

 बजाये  कमेंट्री  टेबल  पंखे  खरीदने
 के  लिये qa  कर्ज  ले  सकते हैं  ।

 पेंगविन  पाने  वालों
 को

 मंहगाई  भत्ता

 1२१६०.  श्री  विभूति  मिश्र
 क्या  वित्त  मंत्री २३  १९६२  के  तारांकित

 प्रशन

 EGE  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 किन  किन
 राज्य  सरकारों

 ने
 पेंशन

 में  भ्र स्थायी  वृद्धि
 करने  की  अनुमति दी  है  ;

 कौन  कौन  सी  राज्य  सरकारें  अस्थायी  वृद्धि के  लिये  अनुमति  नहीं  दे  सकी  ;  ate

 ,  जो  राज्य  सरकार  अस्थायी वृद्धि  के  लिये  भ्र नुम ति  नहीं  दे  संकीं उन्हें  राजी  कराने

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार ने  अरब तक  क्या  कदम  उठाये  हैं  ;  कौर

 इस  संबंध  में  राज्य  सरकारो ंने  क्या  कारण  दिये  हैं
 ?

 मंत्री  ति०  to  जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 है  ।

 शौर  (7)  राज्य  सरकारों  के  कर्मचारियों को  राज्य  सरकारों  era  बनाये  गये  नियमों

 के  अनुसार पेंशन  अस्थायी  बढ़ोतरी  मिलती  है
 ।

 राज्य  सरकारों  के  कर्मचारियों  पर  केन्द्रीय  सरकार  का

 क्षेत्राधिकार नहीं  होता  ।  इसलिये  इस  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  की  कौर  से  कोई  कार्यवाही  करने

 का  प्रबल  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 सरकारी  नागपुर

 1२१६१.  श्रीमती  रेण  चक्रवातों
 :  कया

 arena  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि

 कठोर  सरकारी  बरती  ,  नागपुर  में  जहां  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों

 के  ५००  परिवार
 १९५८  में

 नयी  दिल्ली
 से

 ले  जाये  गयें  कोई  स्कूल  या  बाजार  चालू
 किया

 मया है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  सड़क  पर  रोशनी  के  लिये  वहां  के  बाशिंदों  से  पैसा  लिया  जाता

 ह  ;

 काम  नगरपालिकाਂ  को  न  सौंपे  जाने के  क्या  कारण  हैं  ?

 झंप्रेजी  में
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 तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  दर्द  :  जी  लेकिन  स्कूल

 और  दुकानें  बनाने
 के  लिये दो  भूमिखंड  नगर  निगम  ,  नागपुर  को  सौंप  दिये गये  हैं  ।

 जी  प्रत्येक  मकान  के  लिये  ५०  To  पैसे  से  ७०  1०  पैसे  का  सामान्य  मासिक  किराया

 लिया  जाता  है  ।

 नगर  निगम  नागपुर  ने  सड़क  पर  रोशनी  लगाने  का  काम  अभी  तक  अपने  हाथ  में

 नहीं  लिया  है  क्योंकि  नागपुर  इलेक्ट्रिक  लाइट  एंड  पाव'र  कम्पनी  के  साथ  कुछ  बातों  का  ..

 नहीं  garg  |

 re
 ब्लाक  के  भूतपूर्व  दुकानदार

 1२१९२.  घी  wana  सिंह : क्या निर्माण, an  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हू  कि  पी  ब्लाक  के  भूतपूर्व  दुकानदार दूसरी  दरारों  में  इस  कारण ले

 जाये  गये  थे  कि  पी  ब्लाक  की  दूकानें  गिरादी  जाने  वाली  थीं  ;

 क्या
 यह  सच  हूँ

 कि  इन  दुकानदारों
 को

 यह  आश्वासन  दिया  गया  था
 कि

 दूसरी  जगह

 उन्हें  दूकानें  दिये  जाने  से
 पहले  विभिन्न  मुहल्लो ंके  लिये  दिलचस्पी का

 लगाया

 जायगा

 क्या  उन्हें यह  भी  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  उन्हे ंदी  गयी  नयी  दूकानों  के  लिये

 उतना ही  किराया  देना  पड़ेगा  जो  वे  पी  ब्लाक  की  अपनी  दूकानों  के  लिये दे  रहे  थे  ;  कौर

 यदि  तो  विभिन्न  बस्तियों  में  उन  दूकानदारों से  भ्रमित  ऊंचे  किराये  लेने
 के

 क्या  कारण  हैं  ?

 तथा  पुनर्वास  मंत्री  :
 वह  एक  अस्थायी  बाजार

 फे  तौर  पर  बनाया  गया  था  ।

 एन्ड्रौजगंज  झर श्रीनिवासपुरी में  जहां  उस  समय  दूकानें  उपलब्ध  दूकानें
 दी  गयी  थीं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 सफ करर जंग  कौर  विलिंग्डन  अस्पताल

 1२१८३.  श्री  स०  Alo  बनों  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 १९६३  के  दूसरे  सप्ताह  में  कितने  रोगियों  को  विलिंग्डन  प्रस् पताल  से

 सफदरजंग  नयी  दिल्ली  में  इस  कारण ले  जाया  गया  कि  वहां  शय्यायें  उपलब्ध  नहीं  थीं

 कौर  उनमें  से  कितने  रोगियों  की  मृत्यु हो  गयी

 क्या
 विलिंग्डन  अस्पताल

 के  कैजुअल्टी  विभाग  ने  सफदरजंग  अस्पताल में  ले  जाये गये

 उन  रोगियों  को  संकटकालीन  प्राथमिक
 उपचार  सहायता  नहीं  दी  थी  ate  वे  उसी  अवधि  में  मर

 मये  थे  ;  शर
 ा

 मूल  झंप्रेंजी में में



 है  है  लिखित sae  गुरुवार  १९  2&3

 यदि  तो  विलिंग्डन  शभ्रस्पताल के  हजिएल्टी  विभाग  के  जिन  कर्मचारियों ने

 कालीन  प्राथमिक  उपचार  सहायता  नहीं  दी  उनके  विरूद्ध  सरकार ने  क्या  कार्यवाही की  ?

 मंत्री  सुशीला  एक  I

 (a)  रोगियों  को  संकटकालीन  प्राथमिक  उपचार  सहायता  दी  गयी थी  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बम्बई  कार  फर्म

 VeeY TR  Ree.  श्री  स०  मो०  बनर्जी :
 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  प्रवर्तन  निदेशालय  के  पदाधिकारियों ने  कभी  हाल में

 बम्बई की  कारों  की  एक  फर्म  पर  छापा  मारा था  ;

 यदि  तो  उस  फर्म  का  नया  नाम  है

 (77)  उस  फर्म  पर  क्या-क्या  अभियोग  लगाये गये  हैं  ;  और

 उस  पर  मुकदमा  चलाया गया  है  ?

 वित्त  wat  fo  त०  कृष्णमाचारी  जी  हां  ।  प्रवर्तन  निदेशालय के

 शिकारियों  ने  कारों  का  व्यापार  करने  वाली  कम्पनी  के  बम्बई  तथा  कलकत्ता  स्थित  कार्यालयों

 की  wat  हाल  में  तलाशी ली  थी  ॥

 शौर  अभी इस  मामले  की  जांच  पड़ताल हो  रही  है  ।  इसलिये इस  दशा
 मैं

 उस  फर्म  का  नाम  या  alt  दूसरे  ब्यौरे  बताना  उचित  नहीं  होगा

 कभी  तक  कोई  मुकदमा  नहीं  चलाया गया  हे  ।

 हठी  ae  कौर  श्रनसन्यान  संस्था

 1२१६४.  श्री  Mo  चं०  :  नया  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी कि

 क्या यह  सच  कि  स्वास्थ्य  विभाग  के  कर्मचारियों  की  सक्रिय  सहायता  atk

 परामर्श  से
 बेक  भ्र ौर  भ्रनुसंघान  संस्थाਂ  के  नाम  से

 चलायी  जा  रडी  एक  झूठी  अवस्था

 द्वारा  धोखे  से  अनेक  स्तर  जेनरेटर  खरीदे  जाने  शर  रेफ्रीजेरेटरों का
 व्यापार  करने  वाली  अनेक

 फर्मों  को  धोखा  दिये  जाने  का  पता  लगा  है  ;

 यदि  तो  क्या  उन  meat  के  बारे में  विभागीय  जांच  की  गयी  हे  ग्रोवर  यदि  ह

 तो  इस  समय  जांच  पड़ताल किस  दशा  में  ह
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्रो  सुशीला  नहीं हे  कि  रक्त

 बंक  कौर  asa सरकारी  कर्मचारियों  की  सक्रिय  सहायता  शहरों  परामर्श  से
 चलायी  जा

 रही
 थी

 ।

 उपयुक्त  संगठन
 पर  लगाये गये  आरोपों  की  जांच  पड़ताल  विशेष  पुलिस  प्रतिष्ठान  कर

 रहा  है  इसलिये  इन
 रचने  में

 क.ई  विभागीय  जांच  नहीं
 हो

 रही

 मिल  अंग्रेजी में  |



 २८  १८८५  लिखित  उत्तर  ३४३६

 मक  लि ग्रोड  एण्ड  कम्पनी

 1२१६६.
 fat  sare  :

 शी  स०  मो०  बनर्जी  :

 fat  मंत्री यह  की  कपा  करेंगे
 कि

 मैकलिभ्नोड  एण्ड  कम्पनी  द्वारा  कम  मूल्य  के  बीजक
 =

 बनाये जाने  के  कारण

 प्रभी  हाल  में  उस  पर  २२'/,  लाख  रुपये  का  जो  जुर्माना  किया  गया  है  क्या  उस  कम्पनी  ने  उसे

 देने  की  wana  प्रकट  की  है

 यदि  तो  इस  मामले में  क्या  कार्यवाही
 करने

 का  सरकार  का  विचार  हू
 ?

 चित्त  मंत्री  fo  ao  कृष्णमा वार) : (क )  कुल  १७,०१,५०० रुपये  कि  २२/,लाख

 का  जुर्माना  मैसेज  मैकलिग्नोड एंड  कम्पनी  पर  लगाया  गया  था
 ।

 उन्होंने  प्रभुत्व  अधिनियम

 की  धारा  १२८  के  mitt  दायर  की  है  शर  ae  किया  हैं  कि  wie  का  फैसला  होने  तक

 art की  रकम  की  वसूली न  की  उन्होंने  लगभग  पूरी  रकम  की  गारंटी या  और  दूसरी

 जमानत  देना  मंजूर कर  लिया  है  ।

 इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  हे
 ।

 प्रफुल्ल  अघिनियम  की
 धारा  १४२  में  जुमना

 की  वसूली  के  लिये  झ्रावश्यक  शक्तियां  दी  गयी  हैं  ।

 सरकारी  बस्तियों  में  नालियों  की  प्रणाली

 1२१९७.  डा०  लक्ष वी मल्ल  निवास  :  क्या  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजधानी  की  कुछ  सरकारी  रिहायशी  बस्तियों
 में  नालियों की

 प्रणाली  काफी  खराब  पायी  गयी  है  ;

 यदि  तो  खराबी  ठीक  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये जा  रहे  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण
 विभाग

 श्र  दिल्ली  निगम
 के  बीच  कुछ

 मतभेद  के  कारण  खराबियों  को  दूर  करने  के  काम  में  देर  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  हे  कौर  मतभेद  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार है  ?

 श्रीवास  तथा  पुनर्वास  wat  मेहर  चन्द  :  से  (7)  सामान्यतया

 सरकारी  बस्तियों  में  नागरिक  सेवाओं  की  व्यवस्था  जिनमें  नालियों  की  प्रणाली शामिल  केन्द्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  स्थानीय  निकायों
 की  झ्रावश्यकताओं

 के  अनुसार ,  करता  है  बे  पुरी हो  जाने

 पर  सं  ब्रिटिश  स्थानीय  निकाय  को  सौंप  दी  जाती  हैं
 ।

 कभी  कभी  स्थानीय  निकायों  की  यह  धारणा

 होती  हं  कि
 नालियों

 की
 प्रणाली

 आदि  में  कुछ  कमियां हैं  इन  कमियों  को  दूर  करने में  विलम्ब

 समाप्त  करने
 के  लिये यह  निश्चय  किया  गया  है

 कि
 वह  सेवायें  पुरी  हो  जाने  पर  स्थानीय  निकाय

 उन्हें  तुरन्त  अपने हाथ  में  ले  केन्द्रीय  लोक
 निर्माण  विभाग  के  इंजीनियरों  ait  संबंधित  स्थानीय

 निकाय  के  द्वारा  संयुक्त
 निरीक्षण

 की
 व्यवस्था

 की  जाये  ate  यदि  कोई  कमी  हो  तो  वह  केन्द्रीय  लोक

 मूल  ध्७ प्रग्र ज  में

 1300  (Ai)
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 निर्माण  विभाग  द्वारा  या  स्थानीय  निकाय  द्वारा  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  खर्चे  से  दूर  की

 जाये  ।

 समय  तक  काम  करने  का  मत्ता

 1२१९८.  डा०  लक्ष्मीमत्ल  सिंघवी  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 पिछले  चार  वर्षों  में  प्रत्येक  मंत्रालय  के  सचिवालय में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों

 को  अधिक  समय  तक  काम  करने  के  भत्ते  के  भुगतान  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुल  कितनी

 रकम की

 क्या  उस  विषय  से  सम्बन्धित  संशोधित  नियम  लागू  किये  जाने  के  बाद  इस

 मद  में  और  |
 अथवा  देरकी  डयूटी  की  आवश्यकता  के  अधीन  खच  काफी  बढ़  गया

 शौर

 यदि  हां  तो  क्या  सरकार  ने  उसके  कारणों  की  छानबीन  की  है
 ?

 वित्त  मंत्री  श्री  fro  तक  कृष्णमाचारी  :  से  इकट्ठी  की  जा  ह

 वह  उपलब्ध  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ॥

 स्टाफ  कारें

 1२१९६.  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  प्रत्येक  मंत्रालय  में  कुल  कितनी-कितनी  स्टाफ  कारें  हैं  ;

 कौर

 पिछले  दो  साल  में  उनकी  उनके  रखरखाव  कौर  पेट्रोल  पर  कुल  कितना

 खच

 वित्तमंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  :  )  a  आवश्यक  जानकारी  विभिन्न

 से  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  तैयार  हो  जाने  पर  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जायेगी ।

 होजियरी  माल  पर  बिक्री  कर

 1२२००.
 थ्री  स०  Go  सामन्त :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  के  व्यापारी  प्रतिनिधियों  ने  दिल्ली  के  होजियरी  माल  पर  से  बिक्री

 कर  हटा  लेने  के  लिए  शअ्रभ्यावेदन  किया  हैं  ;  ae

 यदि  तो  सरकार  ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्री
 ति०  त०

 जी  हां

 इस  प्रश्न  पर  विचार
 किया

 जा
 रहा

 है  ।
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 दिल्ली के  aga  तथा  युनानी
 ate

 का  रजिस्ट्रार

 २२०  g.J
 मी  mo

 प्र०  सिंह
 :

 थो  कछवाय :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  के  झ्रायवद  तथा  यूनानी  बोर्ड  के  रजिस्ट्रार  ने  कुछ
 थ

 चिकित्सकों  at  बिना  रजिस्ट्रेशन  शुल्क  के  रजिस्टर  किया  ह

 क्या  यह  भी  सच  हैकि  कुछ  चिकित्सकों  से  शुल्क  ले
 कर

 उसे  बोर्ड  के  हिसाब  में

 नहीं  दिखाया गया  ;

 क्या  उसी  रजिस्ट्रार  ने  चिकित्सकों  के  प्रार्थनापत्रों  जो  डिग्री  प्राप्त  करने

 के  सम्बन्ध  में  गलत  नोट  दे  कर  को  धोखा  दिया  ak  उसी  के  पर  उन

 चिकित्सकों  को  डिग्री  मिल  जो  अवध  थी  ;  atk

 यदि  तो  सरकार  ने  उस  रजिस्ट्रार  के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  की  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  हे  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  gate  से
 यह  ara  लगाया  गया  हे  कि

 दिल्ली के  भ्रायूर्वद  तथा  यूनानी  बोर्ड  के
 भूतपूर्व  रजिस्ट्रार

 न  बहुत  सी  श्रनियमिततायें की

 दिल्ली  प्रशासन  इन  झ्रारोपों  की  जांच  कर  रहा  ह  तथा  कानूनी  कार्यवाही  का  प्रश्न

 धीन  है  ।  रजिस्ट्रार  की  सेवायें  समाप्त  कर  दी  गई  हैं  ।

 केरल  में  चेचक  उन्मूलन

 1२९०२.  श्री  To  कुन्दन  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि :

 क्या  केरल  राज्य  में  चेचक  उन्मूलन  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करने  के  लिए  केरल

 सरकार  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  गयी  है  ;

 यदि
 तो

 wa  तक  कुल  कितनी  सहायता  दी  गयी  है  ;  ak

 उस  राज्य  में  चेचक  उन्मूलन  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करने  में  wa  तक  क्या  प्रगति

 हुई
 है  !

 मंत्री  सुशीला  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित

 केन्द्रीय  सहायता  के  ढांचे  के  प्रसार  भारत  सरकार  ७४  प्रतिशत  शआ्रावत्तक  व्यय  कौर  १००

 प्रतिशत  झ्रनावत्तेंक  व्यय  राज्य
 सरकारों  को  वापस

 दे
 देती  है

 ।

 मूल
 sat

 में
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 इस  ढांचे  के  अनसार  केरल  सरकार  qERI-RR  श्र  q¥&G2-€3  के  लिए

 लिखित  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  करने  की  हकदार  थी  :--

 किया  गया  कुल  खच  केन्द्रीय  सहायता
 ऋण

 रु०  रु०

 शप्ावत्तकਂ  REV  XFE  BRR,  ३८€

 भ्रनावत्तंक  ०  we  2028,  ZVE

 §,  28,985

 इसके  रूस  से  दान  के  रूप  में  प्राप्त  चेचक  के  जमे  हुए  सुखे  ३८,३९६,०००

 भी  केरल  राज्य  को  सप्लाई  किये  गये  हैं
 ।

 उन  टीकों  का  मूल्य  VE VR VT F1 रुपये

 इसके  अलावा  aaa  राष्ट्र  संघ  बाल  सहायता  निधि  ने  २  डीप  फिर  ५  रेफ्रिजरेटर

 mt  ५  मेगा  माइक  केरल  राज्य  को  निःशुल्क  दिये

 लगाये  गय  टीकों  की  कुल  संख्या  इस  प्रकार

 प्राथमिक  टीके  ६, १
 qyvq

 भ्  hae | ॥

 दोबारा  लगाये  गये  टीके  YR,  VE,  IVY

 a  ee  णा

 aM  इ८,४४,४९६

 a  ry  te

 केरल  में  राष्ट्रीय  रक्षा  कोष  का  संग्रह

 ९२२०३  श्री 1०  कुन्दन  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 केरल  में  राष्ट्रीय  रक्षा  कोष  से  अब  तक  कुल  कितनी  रकम  इकट्ठी  हुई  है  ;

 कौर

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  ने  कुल  कितना  खर्चे  किया  है

 वित्त  मंत्रो  ति०  त०  घ्  ३४  लाख  रुपया  |

 MAINE  रुपया |

 तिपहिया  नई  दिल्लो

 २२०४.  प्रकादावोर  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा कृपा  करेंगी  कि
 :

 क्या  यह  सच  हे  कि  पीछे  तिब्बिया  नई  दिल्ली  के  oat  ने  प्रदर्शन

 कौर  हड़ताल  की  थी  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  बार-बार  अधिकारियों  के  पास  अपनी
 मांग  उन्होंने

 नी  और  उनकी  से  कोई  ५ अनुकूल  उत्तर न  मिलने  पर  at  उनको  यह  मार्ग  अपनाना

 बड़ा ;  ate

 मिल  अंग्रेजी  में



 र्फ  १८८५  )  रेड

 छात्रों  की  मुख्य-मुख्य  मांगें  क्या  उन्हें  पूरा  करने  के  सम्बन्ध  में
 निर्णय  लिये  गयें  हैं  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  तिपहिया  कालेज  के  छात्रों  ने

 १९६३  में  तीन  प्रदर्शन  किये  किन्तु  हड़ताल  नहीं  की ।

 इस  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 मुख्य  मांगें  इस  प्रकार  हैं
 —

 (१)  कालेज  को  दिल्ली  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  करना ;

 (२)  afar  कक्षाओं  को  बन्द  करना  |

 तिपहिया  कालेज  ais  ने  कालेज  को  दिल्ली  विश्विद्यालय  से  सम्बद्ध  करने  का  निर्णय

 कर  लिया  हैं  ।  बोर्ड  ने  बगलें  साल  walt  qVERv—KX  से  रात्रि  कक्षाओं  में  भरती  बन्द

 करन  का  भी  निश्चय कर  लिया  हे

 काल  में  बाढ़  नियंत्रण  योजनायें

 २०५.

 at  पैरोकार  :

 ‘Lait
 fo  व०  राघवन

 :

 क्या  Prag  श्र  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि :

 क्या  केरल  सरकार ने  उन  बाढ़  नियंत्रण  योजनाओं  को
 ब्यौरा  बनाया  है  जिन्हें

 वह  q&e3  में  शुभारम्भ  करने  वाली  है  ;

 यदि  तो  हर  जिलें  के
 सम्बन्ध

 में  उन
 योजनाओं  का  कया  ब्यौरा है

 उस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  विचार
 प्रौढ़

 aft  तक  कितनी रकम  मंजूर  की
 गयी  हे  कौर  कितनी  रकम  खर्चे

 की
 गयी

 ale  विद्युत  मंत्रो  कु०  ला०  भर  केरल
 सरकार

 जिन

 बाढ़  नियंत्रण  योजनाझों  को  qeRR-E  में  कार्यान्वित  करने  वाली
 उनका

 ब्यौरा  बताने

 वाला  एक  विवरण  संलग्न है  ।

 पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल  टीम  ६२]

 ग्रोवर  १९६३-६४  में  केरल  राज्य  में  बाढ़  नियंत्रण
 से  सम्बन्धित  निर्माण

 कार्यों के  लिए  योजना  में  १२  लाख  रुपया  रखा  गया  है  ।  सभी  स्वीकृत  योजनाओं  के  लिए

 प्रायोजना  के  welt  सहायता  की  जा  सकेगी  ।  इन  योजनाओं  पर  खच  की  प्रगति  सम्बन्धी

 जानकारी  wat  प्राप्त  नहीं  हुई  हे  ।

 दिल्ली  में  रेडियोग्राफर ों  के  लिये  प्रशिक्षण

 WRosy  श्री  प्रो कार लाल  बैरवा  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  ae  सच  है
 कि  दिल्ली

 में  २  reqs  से  रेडियोग्राफर ों का  प्रशिक्षण

 पाठ्यक्रम  चालू  हो  गया  है
 ;

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  इसमें  कितने  रेडियोग्राफर भाग  ले  रहे  हैं

 इन को  क्या  कया  सुविधायें दी  जायेंगी  ;

 इसमें  कितने  विदेशी  ate  कितने  भारतीय  नागरिक  ark

 क्या  यह  सरकार  की  से  किया  गया  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  एक  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम

 ३  १९६३  से  प्रारम्भ हो  गया  है  ।

 |

 प्रत्येक  चुने गये  उम्मीदवार को  ६०  रुपये  मासिक  छात्रवृत्ति दी  जाती  है  ।

 सभी  भारतीय हैं  ।

 star  यह  व्यवस्था  दिल्ली  प्रयास ने  की  है

 स्वास्थ्य  सेवायों  में  महानिदेशालय का  पुस्तकालय

 २२०७.  श्री  कछवाय  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 स्वास्थ्य  सेवायों  के  महानिदेशालय  के  पुस्तकालय  की  पुस्तकों  पिछले

 दस  वर्षों  में  कितनी  बार  जांच-पड़ताल की  गई  है  ;

 पुस्तकें  लापता  ak

 इस  से
 सरकार

 को
 कितना

 नुकसान  garg
 ?  _

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  महानिदेशालय के

 पुस्तकालय  की  पुस्तकों  जांच-पड़ताल  पुस्तकालय  में  ही  होती  है  कौर  वह  इस  प्रकार

 होती  है

 जब  कभी
 किसी

 विषय  की  कोई  ग्रंथ-सुची  तेयार  की  जाती  है  तो
 उस

 समय  पुस्तकालय

 के  सूचीपत्र  में  दी  गई  सभी  प्रतिवेदनों तथा  अन्य  सामग्री की  जांच  की  जाती

 पिछले  १०  वर्षो ंमें  ३००  विषयों  की  लगभग  १०००  ग्रन्थ-सूचियां तैयार  की  गई  हैं  ।

 पुस्तकालयों में  चिकित्सा  सम्बन्धी  पत्रों  के  संघीय  सुची-पत्र
 ”

 के
 पंचवर्षीय

 पुनरीक्षण  के  समय  पुस्तकालय के  सारे  पत्रों  की  जांच  की  जाती  है  ।  पत्तों की  जांच  पीछे  yea

 ZERR  में  की  गई  थी  |

 लापता  २

 बट्टे  खाते  में  २

 इन  चार  पुस्तकों की  कीमत  २१०  रुपयें  सौ  दस  रुपये  )  है

 स्वास्थ  पे  ों  के  faa  में  पुर

 २२०८.  कछवाय :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 स्वास्थ्य  सेवाओं  के  महानिदेशालय  के  पुस्तकालय  में  ग्रेड  १  एवं  प्रेम

 a  के  कितने  पद  हैं  ;

 मूल  संप्रेषण
 में



 २८  १८८४५  लिखित  उत्तर  रप

 इन  में  से  कितने  पद  भ्रनुसुचित  जातियों  शर  भ्रनुसूचित  राक़िम  जातियों  के  व्यक्तियों

 के  लिए  रक्षित  श्र

 वास्तव  में  इन  जातियों  के  क्या  कोई  व्यक्ति  इन  पदों  पर  काम  कर  रहे  हैं  या  इन

 रक्षित  पदों  को  शभ्रारक्षित करा  लिया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्रो  सुशीला

 ~ Ws-——
 पद

 ग्रे  खु  न्ननननन  पद

 IS)  एक  अस्थायी कौर  एक  भ्रनुसुचित  जातियों

 श्रादिमजातियों
 के  व्यक्तियों

 के  लिये  रक्षित हैं  ।

 इन  पदों पर  कोई  अनुसूचित  जाति/श्नादिमजातियों का  व्यक्ति  काम  नहीं  कर  रहा

 इन  जातियों  का  कोई  उपयुक्त  व्यक्ति  मिलना  सम्भव  नहीं  हुआ  है  इसलिये  were

 रक्षित पद  को  झ्रारक्षित  मान  लिया गया  है  |

 बिहार  में  विद्युत  सम् भरण

 1२२०८.  श्रीमती  राम  दुलारो  सिन्हा  :  क्या  सिंचाई  site  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  बिहार  में  दक्षिण  बिहार  की  तुलना  में  बिजली का  संभरण  कैसा  कौर

 उत्तर  बिहार में
 बिजली

 के  कम
 संभरण

 की
 वर्तमान

 हालत  को  दूर  करने  के

 लिये  am  प्रस्ताव

 सिंचाई  att  विद्युत  मंत्री  Fo  ल०  उत्तर  ate  दक्षिण  बिहार

 में इस  समय  बिजली की  बड़ी  कमी  है  ।  दक्षिण  बिहार में  बिजली की  कमी  EEY—EY A में

 पथराई  तापीय  च  केन्द्र  के  चालूਂ  होने  तथा  दामोदर  घाटी  a  अधिक  बिजली  मिलने  पर

 दूर  हो  जाएगी  ।  उत्तर  बिहार  की
 स्थिति

 में
 १६६५-६६

 ही  सुधार  होना  होगा

 (a)  बेरोनी  तापीय  च्  केन्द्र में  सितम्बर /  १९६३  में '२  ey

 egy F में  १४५  मेगावाट  ge  GA—-FE  में  R+yYo  के  जनरेटिंग  सेट

 चालू  करने  पर  बिजली  की  कमी  धीरे  धीरे  दूर  हो  जायगी
 |

 भूमि  कटाव  site  भूमि  संरक्षण

 कि  (| २२१०.

 श्री  हेम  राज  :
 क्या  सिचाई  शर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 विभिन्न  राज्यों
 के

 जिन  जलामय  क्षेत्रों
 में  से  झेलम

 are  सिन्धु  नदियां  गुजरती  हैं  उन  का  क्षेत्र  कितना

 केन्द्र  ने  इन  क्षेत्रों  में  भूमि  संरक्षण  ak  भूमि  कटाव  को  रोकने  के  लियें  विविध

 राज्य  के  सहयोग  ak  समन्वय के  लिए  क्या  कार्यवाही की  हैं  ;
 गर

 सिल  sat  में
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 |  तीसरी  योजना  में  इस  काम  के  लिये  कितना  धन  नियत  किया  गया
 कौर

 तीसरी  योजना के  पहले दो  वर्षों  में  कितना  धन  खर्च  किया  गया  है
 ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  Fo  ल०  :  से
 भ्रपेक्षित  सूचना

 एकत्रित  की  जा  रही  है  प्रौढ़  यथाशीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 नोटों  पर  राजनीतिक  नारे

 श्री  ato  शर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  नोटों  पर  राजनीतिक  नारों  के  छापे  जाने  के  कोई  मामले  सरकार  के  ध्यान

 में  ak

 यदि  तो  इस  का  ब्योरा कया  है  ?

 वित्त
 मंत्री

 ति०
 ao  :  १०  रुपये

 के
 २  रुपये  के  और  एक  रुपये  के  एक  नोट  पर  तामील  का

 ao  एम $19  G4  ०  के०  का  नारा  के

 लिये  सितम्बर ait  नवम्बर  PERR  के  बीच  रिजवी  बेक  के  पडार  कार्यालय  में  पेश

 fer  गये थे  ।

 एकमात्र  के  लिये  प्रयोगशाला

 1२२१२.  श्री  रामेश्वर  टांटिया  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार को  एगमाकं  के  लियें  प्रयोगशाला  स्थापित  करने के  सम्बन्ध में  दिल्ली

 प्राप्त  हुमा

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ;

 इस  से  खाद्य  पदार्थों  की  स्वच्छता की  गारंटी  किस  प्रकार  होगी ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  से  सरकार को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 यह  समझा  जाता  है
 कि

 दिल्ली
 में  तथा  ed  fd

 बनाई  गई  खाद्य  वस् तुझ ों

 के  एग मा कं  के  लिये  एक  पथ  tears  स्थापित करने  का  नगरपालिका  निगम के

 विचाराधीन  ताकि  खाद्य  पदार्थों का  गुण  प्रकार रहे  ।

 विदेशी  ऋण

 २९१३.  श्री  ही०  ना० o RAT  :  क्या  वित्त
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 :

 विदेशी  ऋण  दाताओं  को  कितनी  राशि  का  भुगतान  करना  किस
 तारीख  को  रकम  बकाया थी  ;

 PEEVE  से  लेकर  प्रति  वर्ष  विदेशी  ऋण पर  वि  ना  ब्याज देना  पड़ता
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 यदि  दायित्व का  भुगतान  की  कोई  योजना  बनाई  गई  है
 तो

 वह  क्या  है
 !

 मंत्री  ति०  त०  :  एक  विवरण  सभा
 पटल  पर

 रखा

 जाता  है  ।  [wexerera of Car TIT | मे  रखा  गया  विहिप  टी०  V99z/KR]

 एक  विवरण  सभा  पटल पर  रखा  जाता  है  जिसमें  PEYE—Fo  से

 तक  दिये  गए  बयाज  की  राशि  ak  योजना  अवधि  दोष  वधि  में  feet  से  लिये  गये  ऋणों

 पर  दिये  जान  वाले  ब्याज  का  प्रनुमान  ददिया  गया

 विवरण

 श्रवचधि  प्रदत्त/प्रदत्त  होन  वाले  ब्याज  की  मात्रा

 रुपयों

 PEXE—To  Yo, og

 १६६०-६१  9.0  रेप

 PERKL—KR  २६.४८

 १९६२-६३  ३६,  08

 geqR—TY  we, eet

 PEQK—RY  Ye. oe*

 १६६५-६६  ६३.०१

 अनुमानित

 इस  बात  के  लिये  प्रबंध  किये  गये  हैं  कि  विभिन्न  दरों  का  मूलघन ब्याज

 के  भुगतान की
 feed  विभिन्न  देशों  जब

 दे  दी  जाएं

 प्राय फर  सक्रिय

 थनी  हरि  विष्णु  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है
 कि

 मध्य  प्रदेश  का  नरसिंहपुर  जिला  आयकर  जबलपुर

 के  are  में  शामिल किया  गया  है

 क्या  इसको  जबलपुर से  सागर  बदलने  का  प्रस्ताव

 क्या  इसके  विरोध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि
 तो

 क्या  उन
 पर

 विचार  किया  गया  sata  परिणाम  निकले

 tira  मंत्री  ति  त०  :  जी  हां  ।

 वाड  के  कुछ  क्षेत्रों  को  अन्य  सालों  में  जोड़ते  पर  विचार  किया  गया

 aਂ

 मल  watt  में
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 श्रभ्यावदनों  पर  समुचित  रूप  से  विचार  किया  गया  था
 ।  नरसिंहपुर  जिला

 जबलपुर
 के |  sant aa  a  ही  है  1  परिवर्तन  इतना  हुआ  है

 क  आयकर

 श्रधिकारी-सी  जबलपुर  के  अधीन  होने  के  स्थान  पर  यह  सब  अधिकारी
 प्रतिष्ठित  णु  जबलपुर  के

 झघीन  होगा

 तवा  बहु-प्रयोजनीय  परियोजना

 २२१४५.  श्री  हरि  विष्णु कामत  :  क्या  सिचाई  श्र  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  तवा  बहु-प्रयोजनीय  होशंगाबाद  मध्य  प्रदेश  का  कार्य  निर्घारित

 लक्ष्य के  अनुसार  हो

 यदि  तो  यह  कब  निष्पादित  कौर

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्र  विद्युत  मंत्री  Fo  ल०
 राल

 जी  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ॥

 राष्ट्रीय  संकट  स्थिति  के  कारण  धन  की  कमी  से  काम  की  गति  धीमी द  गई

 दाखिल  भारतीय  स्वच्छता  तथा  लोक  स्वास्थ्य  कलकत्ता

 1२२१६.  श्री  gto  ना०  मिर्ज़ा  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  की  अखिल  भारत  स्वच्छता  तथा  लोक  स्वास्थ्य

 संस्था  -  में  नियोजित कई  डाक्टरों  के  मामलों  में  ara  की  सिफ़ारिशों  के
 अनुसार

 वेतन  क्रम में  परिवर्तन  नहीं  किया  जा  रहा  है  |

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  इस  विषय  में  अंतिम  निर्णय  किया  जा  रहा  है  सम्बन्धित  व्यक्तियों

 को  इसकी  अविलम्बनीय सुचना  दे  दी

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  अखिल  भारतीय  स्वच्छता  तथा  लोक

 स्वास्थ्य  कलकत्ता  के  सब  पदों  के  बारे  में  नये  वेतन  क्रम  भारत  के  गजट  में  aa

 सूचित  कर
 दिये

 गये  इनमें  निम्नलिखित  पद  नहीं हैं  :--

 (१)  फील्ड  इंस्ट्रक्टर

 (2)  स्वास्थ्य  के  ग्राम्य  चिकित्सा  अ्रघिकारी

 (३)  असिस्टेंट मेडिकल  झ्राफिसर

 (४)  स्कूल  मेडिकल

 (५)  लेडी  मेडिकल  आफिसर

 (६)  सुपरवाइजर
 ——  कण

 प्रजनन  मे
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 ate  उपरोक्त  पदों  के  वेतन  क्रम  में  परिवर्तन  भी  नहीं  किया  गया  है

 क्योंकि इन  पदों  की  स्वीकृति  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  वेतन  क्रम  पर  की  गई  थी  अथवा

 इन  पदों  के  रिक्त  होने  के  कारण  वेतन क्रम  पर  पुनर्विचार  के  प्रस्ताव  पहले  नहीं  किये  गये

 कब  इस  दिशा  में  नवीन  प्रस्ताव  सरकार  को  प्राप्त  हो  गये  हैं  वेतन  क्रमों  पर

 afte  विचार  किया  जायगा  तथा  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  तदनुसार  सूचित
 कर  दिया  जायगा

 घग्गर में  बाढ़

 1२२१७.  श्री  कर्णीसिंह जो  :  क्या  सिचाई  कौर  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 राजस्थान  के  गंगानगर  जिले  में  घग्गर  नाली  बाढ़  के  लिये  स्थायी  हल  ढूंढ़ने की  दिशा  में

 क्या  प्रगति  हुई

 सिचाई  पौर  विद्वत  मंत्री  Fo  ल०  :  सिंचाई  तथा  विद्युत  के  केन्द्रीय

 मंत्री  पौर  पंजाब  कौर  राजस्थान  के  सम्बन्धित  मंत्री  तथा  भारत  सरकार  कौर  दोनों  राज्य

 सरकारों  के  वरिष्ठ  अघिकारियों  ने  १३  Are  १४  १९६३  को  बाढ़  नियंत्रण  सम्बन्धी

 कुछ  कार्यों  की  प्रगति  शौर  घग्गर  नदी  में  बाढ़ से
 प्रभावित  क्षेत्रों

 का  निरीक्षण किया  ।

 इसके  स्थायी  हल  के  उपाय  ढूंढ़ने  के  लिये  गहन  अध्ययन  किया  जा  रहा

 प्राथमिक  शिक्षकों  को  स्वास्थ्य  दिक्षा

 २२१७.  श्री  श्रॉफारलाल  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगी कि  :

 क्या  यह  सच  हैकि  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्राइमरी  स्कूलों  के
 ३०  शिक्षकों

 को
 स्वास्थ्य  प्रशिक्षण देने  की  योजना  बनाई

 क्या  यह  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  राज्यों  में  भी  चालू  करने  की  योजना  है  ;

 यदि  तो  कब  sik

 इस  योजना  पर  कितना  व्यय

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :
 जी  हां  ।  स्वास्थ्य  सेवायों  के  महानिदेशालय

 के  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  शिक्षा ब्यूरों  में  प्राइमरी  स्कूलों के  ३०  famat  के  लिए २

 १९६३  से  एक  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  चलाया  गया  यह  १  शभ्रक्तूबर  १९६३  तक  जारी

 रहेगा  ।

 wie  इस  समय  चल  रहे  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  के  पूर्ण  होन ेके  बाद  राज्य

 स्वास्थ्य  शिक्षा  ब्यूरो  कौर  शिक्षा  विभागों  के  अध्यापकों  ait  कमेंचारियों के  लिए  एक

 दूसरा  senate  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  चलाने  का  विचार  जो  अपने  प्रशिक्षण  की  पूर्ति  के

 बाद  अपने  अपने  राज्यों  में  इसी  प्रकार  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  चलाने  के  थोग्य  हो  जायेंगे  ।

 अनुमान है  कि  इस
 चल  रहे  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  के  संचालन पर  ४२००

 रुपये  की  राशि  खां  हो  पाठ्यक्रमों  पर  होने  वाले  खर्च  का  ब्यौरा  तैयार  किया

 जा  रहा

 मूल

 में



 ४४५०  अविलम्बनीय लोक  महत्व के  विषय की  १६  १९६३

 ध्यान  दिलाना

 श्रविलम्बतीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना

 चीन  में  रहने  वालें  भारतीयों  के  साथ  किया  गया  कथित  मानवीय  व्यवहार

 श्री  हंस  gear  मैं
 प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  निम्नलिखित  अ्रविलम्बनीय  लोक

 महत्व  के  विषय  की  ae  दिलाता  हं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  ag  इस  बारे  में

 एक  wey

 अ्रघिकारियों  द्वारा  चीन  में  रहने  वाले  भारतीयों  के  साथ  किया  गया  कथित

 मानवीय  व्यवहार 1”

 प्रधान  safe  कार्य  मंत्रो  तथा  श्रमशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 इस  समय  चीन  में  २७  भारतीय  इनमें  से  ज्यादातर  शंघाई  में  रहते  हैं  अधिका

 पंजाब  के  सिक्ख  हैं  तथा  पिछले  ३०-४०  साल  से  चीन  में  इन  २७  में  से  १९  तो  डेरी

 का  काम  करते  किसी  का  काम  छोटा  है  किसी  का  बड़ा  ।  किसी  के  पास  २-३  गायें

 तो  किसी-किसी  के  पास  Soy  ४  व्यक्ति  वहां  के  स्थानीय  दफतरों  में  काम  करते

 एक  व्यापारी है  जो  कि  एक  लम्बे  से  art  पत्नी  पुत्र  के  साथ  मिलकर

 किराने  की  दुकान  कर  रहा  लेकिन  स्थानीय  पाबंदियों  की  वजह  से  पिछले  श  साल  में  वह

 किसी  तरह  का  नहीं  कर

 चीन  में  कोई  निजी  उद्योग  नहीं  है  सरकार  ही  एक-मात्र  खरीदार  है  |  इस  कारण  जो

 भारतीय  वहां  डेरी  का  काम  कर  रहे  हैं  उन्हें  अपने  रोजाना  के  काम  में  कठिनाइयों  का  सामना

 करना  पड़  रहा  है  क्योंकि  उन्हें  मजबूरन  झपना  माल  ढोर  सरकारी  एजन्सियों  के  हाथ

 ही  बेचने  पड़ते  हैं  जिनका
 कि

 डेरी  उत्पादों
 पर  नियंत्रण  gate  जिन्होंने  कि  चीजों  के  दाम

 निश्चित  कर  रखे  इससे  स्वाभाविक ही  वे  मुश्किल  में  पड़ गए  इस  तरह से  भारतीयों

 ने  जितनी  रकम  लगाकर  ढोर  खरीदें  हैं  वह  काफी  घट  गई

 पहले  जब  साफ  ह  भारत  में  काम  कर  रहा  था  तब  चीन  सरकार  भारतीय

 राष्ट्रिक ों  को  सीमित  मात्रा  में  घन  भारत  भेजने  की  सुविधा  देती  रही  थी  ।  भारत  में

 बैंक  चाइनाਂ  की  शाखाएं  खत्म  होने  के  साथ  ही  उसने  यह  सुविधाएं  भी  देने  से  इनकार

 कर  दिया  ।  चीन  सरकार  उन्हें  चीन
 से  बाहर  किसी

 भी
 बेक

 के  द्वारा  रुपया  भेजने की  सुविधा

 नहीं  देती  ।

 इस  प्रकार  जो  भारतीय  चीन  में  हैं  वह  aga  ही  मुश्किल  में  हैं  ।  चीनी

 यही  दावा  करते  हैं  कि  भारतीयों  के  साथ  wear  व्यवहार  किया  जा  रहा  भारतीय  भी

 चीन  नहीं  छोड़  पर हे हैं  क्योंकि  अपनी  सम्पत्ति  नहीं  बेच  पा  tes  चीन  से  शीरानी

 सम्पत्ति  को  यहां  ला  भी  नहीं  पा  वीच से  बाहर  जाने  का  परमिट  भी  उन्हें  आसानी

 से  act  दिया  जाता  ।

 wae  में  हमारे  प्रधान  के  बंद  हो  जाने  के  बाद  से  इन  भारतीयों  के  हितों  की

 देखभाल
 पेकिंग-स्थित  हमारा  राजदूतावास  कर  रहा है  ।  जुलाई  RR  में  हमारे  राजदूतावास  के

 प्रथम  सचिव  शंघाई  गए  थे  इन  लोगों  से  मिले  थे
 ।

 उन्होंने  कुछ  कॉसली

 मूल  मंप्रेज़ी  में



 २८  Wonk  प्र विलम्ब नीय लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  १४५

 ध्यान  दिलाना

 सेवाएं भी  इन  लोगों  को  भ्रमित  की  थीं  ।  पेकिंग-स्थित  भारतीय  राजदूतावास  जहां  कहीं  भी

 मुमकिन  होता  है  हर  तरह  से  इन  लोगों  की  सहायता करता

 हमारे  राजदूतावास  को  इस  तरह  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  जिसमें ,  कि  चीन  में

 रहने  वाले  भारतीयों  की  सम्पत्ति  जब्त  कर  लेने  की  अथवा  उन्हें  निर्घारित  मात्रा  में  राशन

 art  चिकित्सा  इरादी  की  सुविधाएं  न  दिए  जाने  की  बात  कही  गई  हो  ।

 fat  हेम  बर्द  भारतीयों  को  ate  में  जब  इतनी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़

 रहा  है  तो  क्या  संसार  को  इस  तथ्य  से  अवगत  कराने  उन  भारतीयों की  वापिस  भारत

 में  लाने  क ेलिय  सरकार  ने  कोई  कदम  उठाये  हैं  ?

 श्री  जवाहरलाल कतार  चीन  में  मैं  इस  प्रकार  का  व्यवहार  भारतीयों  के

 साथ  ही  नहीं  वरन  सभी  विदेशियों के  यहां  तक  कि  स्वयं  चीनियों  के  साथ  भी  इसी  प्रकार

 में का  व्यवहार  हो  रहा है  इसलिये  संसार को  बताने  के  लिये  कोई  नवीन  बात  नहीं  है  ।

 शायद  वर्ष  Gaur a में  शंघाई में  गया था  ।  उस  समय  से  पुर्व कुछ  व्यक्ति  तो  लौट  झाये  थे

 शेष  लौटना  नहीं  चाहते थे  क्योंकि  वह  वहां  पर  व्यापार  धनदा  करते  थे  ।  वह  व्यापार  अब कम

 हो  गया है  ।
 aa  कठिनाई यह  है  कि  जो  सम्पत्ति  उन  लोगों के  पास  वहां पर  है  वह  उसे  छोड़ना

 नहीं  चाहते ;  at  कुछ  लोगों ने  चीनी  स्त्रियो ंसे  विवाह कर  लिया  है  ae  पत्नियों

 को  भी  शायद  छोड़ना  नहीं  चाहते  ।  इस  के  साथ  ही  साथ  उन  के  लिय  चीन  सरकार  से  चीन

 देश  छोड़ने का  परमिट  प्राप्त  करना  भी  कठिन है  ।  शायद  यदि वहू  कराने के  लिये  बहुत  उत्सुक

 हों  ait  weet  को  पीछे  छोड़ने  को  तैयार  तो  परमिट  उन्हें  उपलब्ध  हो  भी  जायें  |

 धीरे  धीरे  sat  संख्या  कम  हो  रही  शंघाई  में  पहले  सैकड़ों  भारतीय  थे  परन्तु  अरब  केवल

 २७  ही  लोग  वहां पर  हैं

 श्री  हरि  fac  कामत  )  क्या  यह  सच  है  कि  तिब्बत से  भारतीयों को

 पूर्ण तथा  निकालने  के  पश्चात्  अब  कटन  शादी से  भी  उन  को  निकालने  की  चीन  की

 सोचता  हैश  कहा

 शीस

 सरकार  दूतावास  हे

 भारतीयों का  arg  नहीं  होने  देती ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरु  :  में  समझता हूं  कि  बहुत  सी  बातें  जो  माननीय  सदस्य  ने  कही

 है ंवह॒  या  तो  गलत  हैं  या  वह  बढ़ा  चढ़ा  कर  कही गई  हैं  ।  माननीय  सदस्य  चीन  में  जो  स्थिति

 है  उसकी  aaa  कर  सकते  परन्तु  मूल  प्रश्न  यह  है  कि  भारतीयों  के  बारे  में  कोई

 विशेष  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  नहीं  |
 कोई  विशेष  कदम  उठाये  गये  हैं  इस  का  मुझे  ज्ञान  नहीं

 परन्तु  चीन
 में

 जो  श्राय  स्थिति  है  वह  उन  के  लिये  उपयुक्त  नहीं  है  इसीलिये उन  के  कारोबार

 भी घो  गये  जहां  तक
 प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  है  मेंने  तो  नहीं  सुना  कि

 कोई  भारतीय  हमारे  दूतावास  से  सम्पकं  स्थापित करना  चाहता  हो  ake  उस
 के

 मार्ग
 भें  रुकावट

 डाली गई  वह
 लोग  शंघाई में  पीकिंग में  नहीं  ।  जब  हमारा  वाशिज्य  दूतावास

 वहां पर  था
 तो  वह  उन

 लोगों
 से

 as  बनाये
 शराब  गत  वर्ष  से  वह  दूतावास वहां  से

 हटा  लिया गया  था  तब  से  हमारा  सचिव  शंघाई  जाता  है  उन  लोगों  को  देखने  के  लोग

 पीकिंग  में  जा  कर  भी  उन
 से  मिल

 सकते  हैं

 ।

 मल  प्रंग्रेजी  में



 देर  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न  गुरुवार  १४  सितम्बर  9&3

 स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में

 *  OK quit  स०  मो०  anvil

 foe  महोदय
 :  उस  अंश को रिका में सम्मिलित

 रिकार्ड  में
 सम्मिलित  न

 किया  उन्होंने  बोलने

 के  लिय  मुझसे  अनुमति  नहीं  ली  इन  माननीय  सदस्य को  मेंने  पहले कई  बार  चेतावनी दी

 है  उसके  बावजूद भी  वह  खड़े हो  कर  बोलने  लगते हैं  |

 एक  बार  पहले  भी  मुझे  ऐसा  ही  करना  था ।  स्थगन  प्रस्तावों  के  बारे  में

 मुझे  कई  बार  सभा  में  यही  बात  दुहराना  पड़ती  जब  एक  सदस्य  बिना  मेरी  झ्र नुम ति के

 प्रत्येक  दिन  कौर  प्रत्येक  सुबह  बोलने  लगते  हैं  तो  मेरे  पास  यह  कार्यवाही  करने  के  करती  रिक्त

 कोई  उपचार नहीं  रह  जाता

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  *  मुझे  इस  बात  पर  आपत्ति है  ।  मुझे  कभी  चेतावनी नहीं  दी

 क्या  हम  यहां  किसी  उपचार की  नहीं  रख  सकते ?  आपात  काल  में  केन्द्र  की  आर

 से  राज्यों  को  निदेश  दिये जा  सकते हैं  ।

 pe Gat  महोदय  शांति  ।  यह  मेरा  निर्णय  है  कि  इंस  सभा  के  पास  कोई

 उपचार  नहीं  है  ।

 में  ८
 को  बोलने की  अनुमति नहीं  दे  सकता  ।  श्राप  मेरे  कक्ष  में  मुझ  से  मिल  कर  यदि

 विश्वास  १.रा  दें  कि  इस  सभा  के  पास  कोई
 उपचार  है  तो  में  राज को  अनुमति  सकता  हूं  ।

 श्रीमती  रण  चक्रवर्ती  :
 बहुत  कम  अवसरों  पर  स्थगन  प्रस्ताव सभा  में

 लाये  जाते  हैं  ।  यदि  कोई  ऐसा  अ्रवसर  हो  जब  हम  स्थगन  प्रस्ताव  लाना  आवश्यक  समझे  तो

 क्या  श्राप का  यह  विनिमय  है  कि  हम  उसे  प्रस्तुत  नहीं  कर  सकते  ।

 जी  यह  मेरा  विनिमय है  ।
 क्ष  महोदय  यदि  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना

 मिलती  है  झर  में  उसकी  aaa  नहीं  देता  तो  उसे  तब  तक  प्रस्तुत  नहीं  सकता  जब

 तक  कि  सदस्य  मुझे  सन्तुष्ट न  करें  मेने  यह  ॒  बात  उन्हें  कई  बार  बताई  है  कौर  चूंकि  वह

 इस  बात पर  आपत्ति  करते हैं  इसलिये में  उन्हें  बताना  चाहता  हुं  कि  मेंने  दो  दर्जन  से  अधिक  मामलों

 में  उन्हें  बताया है  जब  कि  वह  खड़े  हुए  मुझे  खेद  से  कहना  पड़ता  है  कि  एक  बार  भी  मुझे

 सन्तुष्ट  करने  के  लिये  मेरे  पास  नहीं  ars
 ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण निगम  लिमिटेड  ,  नई  दिल्ली के  श्रत्तनियमों में  संशोधन के
 बार  में

 बताया

 sara तथा  पुनर्वास  मंत्रो  मेहर  चन्द  में  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण

 निगम  नई  दिल्ली  के  अझन्तनियमों में  संशोधन के  बारे  में  एक  वक्तव्य सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  ।

 ह  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०
 १७६२  /  ६३

 Pa  अंग्रेजी में

 **कार्यवाही  क  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  i



 २८६  माह  संसदीय  समितियों  के  कार्यवाही  सारांश  रे  ४५३ घ्द्श

 सोमा  शर्क  शादी  के  श्रन्तगंत  अधिसूचना

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  रा०  में  निम्नलिखित  cat  की  एक  एक

 प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं
 :--

 (१)  सभा-शुल्क  १९६२  की  धारा  १५९  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क

 तथा  नमक  १९४४ की  धारा  ac  के  अन्तर्गत  सीमा-शुल्क  तथा

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  seated  Yeo F में  कुछ

 कौर  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  ७  १९६३  की  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  कार  १४४६ की  एक  प्रति  |

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  सं  व्या  एल०  Sto  १७६३/६३।  |

 (2)  सीमा-शुल्क  VERR  की  धारा  4x8  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 सूचनाएं  एक-एक  प्रति

 दिनांक  ७  GeRR  की  जी०  एस०  कार  संख्या  १४४४  |

 दिनांक  ७  १९६३  की  जी०  एस०  करार  संख्या  Geog  |

 दिनांक ७  १९६३  की  जी०  एस०  कार  संख्या  1 OWNS  |

 दिनांक  १०  q&R2  की  जी०  एस०  कार  संख्या  १४६३  |

 में  रखी  wet  |  दे  खिये  संख्या  एल०  eto  १७६४  /  ६३1]

 क्विरोज़  भविष्य  निधि  श्रषिनियम  के  झ्न्तगंत  श्रथिसुचनायें

 सिचाई  शर  घटिया  मंत्री  कुछ  ल०
 :  श्री चे०  रा०  पट्टा भि रामन

 से  में  निम्न  पत्रों  की  एक  एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता  हुं

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  LEX  को  धारा
 ४

 की  उपधारा  (२)  के  ी

 निम्नलिखित  श्रधिसूचनांग्रों की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (१)  उक्त  अधिनियम को  केतीनों पर  लागू  करने  वाली  दिनांक ३े  YeRR

 की  जी०  एस०  अर०  संख्या  १२८५  |

 (२)  उक्त  शभ्रधिनियम को  एयरेटड  जल  उद्योग पर  लागू  करने  वाली  दिनांक  २९

 १९६३  की  जी०  एस०  आर०  संख्या  १४३२  |

 (3)  sea  अधिनियम को  फल  तथा  सब्जी  परिरक्षण  उद्योग पर  लागू  करने  वाली

 दिनांक  १६  TERR  की  अधिसूचना संख्या  जी०  एस०  श्रार०  ७८६ म  कुछ

 संशोधन  करने  वाली  दिनांक  २६  TERR  की  जी०  एस०  प्यार  संख्या

 १४६१  |

 में
 रखी  गयी

 ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  १७६५/६--६३।]

 संघीय  समितियों  के  कार्यवाही  सारांश

 सभा
 को

 बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति को  छठी  बैठक  के  कार्यवाही--सारांश

 fet
 खसाशइिलकर  :  में  सभा की  बैठकों से  सदस्यों  की  भ्रनुपस्थिति  संम्बन्धी  समिति

 की  वर्तमान  भ्रधिवेशन  में  हुई
 छठी  बैठक  के  कार्यवाही-सारांश  सभा  पटल  पर  रखता

 हूं

 tit  मंत्रीजी  मैं



 रेज शु  रड
 संविधान  हवा  १९६३  १६  Ta | ३

 सर  कोरी  श्राइवासनों  सम्बन्धी  समिति  की  चोथी  ी बठक्त  क  काय  दही
 ब्

 fat  मोरारका  )  में  सरकारी  श्राश्वासंतों सम्बन्धी  समिति  की  वर्तमान

 प्रतिवेदन में  हुई  चौथी  don  के  कार्यवाही  सारांश  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  |

 थी  प्रकादाबीर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  आश्वासनों  सम्बन्धी  समिति
 की

 में इस  के कार्रवाई का  चौथा  जो  विवरण  श्री  मोरारका  ने  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  किया  है  |

 सम्बन्ध
 में

 झापसे  एक  व्यवस्था  चाहता हूं  ।  इस
 अरई आसन  सम्बन्धों  समिति

 के
 सम्बन्ध

 में

 क्या  कुछ  ऐसी  भी  व्यवस्था है  कि  तीन-तीन  सालों  तक  श्राश्वासन देते  रहें

 शर  उनका  कोई  उत्तर  न  दिया  जाय  ?  उदाहरण के  लिय  are  की  ही  अध्यक्षता में  पिछले

 अधिवेशन  में  जब  एक  यह  प्रश्न  था  तो  उस  समय  श्राप  ने  होम  मिनिस्टर  को  कहा  था  कि  पिछले

 दो
 सालों  में  मिनिस्टरों का  cto  ए०  डी०  ए०  कितना em  है  वतनों के  इस

 का

 विवरण  जल्दी  से  जल्दी  सभा  का  दिया  जाय  |  लेकिन  art  तक  उसे  नहीं  दिया  गया  ।  ढाई

 सालो ंसे  सरकार उसे  टाल  रही  है  ।  उस  आश्वासन  को  कब  तक  पूरा  किया  इस

 सम्बन्ध में  ड्राप  कोई  निर्णय  अवश्य  दे  दें  |

 श्री  मोरारका  :  जहां  तक  इस  समिति  का  सम्बन्ध  यह  प्रत्येक सभा  में  दिये गये  ग्रा श्वा सन

 पर  विचार करती  यह  समय  समय  पर  सम्बद्ध  मंत्रालय  को  याद  भी  कराती  है  पर्त

 आश्वासन को  पूरा  करना  तो  उन  का  काम  है  |

 महोदय  :  समिति  फिर  से  इस  मामले  को  ले  ak  यह  देखें  कि  यथासम्भव  शीघ्र

 इसे  पूरा  किया  जाता

 लोक  लेखा  समिति

 wage  प्रतिवेदन

 श्री  त्यागी
 )

 में  वर्ष  १९६१-६२  के  लियें  दामोदर  घाटी  निगम के  लेखे

 सम्बन्धी  लेखा-परीक्षा  रिपोर्ट के  बारे  में  लोक  लेखा  समिति का  पन्द्रहवाँ  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 हूं  |

 संविधान  संशोधन  )  विधेयक  १९६  -ज़ारों

 महोदय  :
 अब  सभा  १८  १९६३ को  श्री  Mo  Fo  सेन  द्वारा  प्रस्तुत

 निम्नलिखित  प्रस्ताव पर  भ्र ग्रे तर  विचार  प्रति

 के  संविधान म  श्रग्रेत्तर  संशोधन  करने  वाले  बिल  को  ४४  सदस्यों

 की
 दोनों  aa

 की  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जिसमें  इस  सभा

 के  ३०  सदस्य

 श्री  श्री  विभूति  श्री  सचिन्द्र  श्री  सुरेन्द्र गाथ
 ह  कृ०  श्री  काशीराम  श्री  अन्सार  श्री  श्री  हेम  श्री  अजित

 मिले  dist में



 २८  १८८५  संविधान  १९६३  २४४४

 श्री  श्री कप् पन  श्री  लीलाघर  श्री  ललित  श्री  महताब

 श्री  जसवन्त राव  श्री  विभुधेन्द्र  श्री  पु०  to  श्री  तु०

 श्री  प्र०  ब०
 श्री  रघुनाथ  चौधरी

 राम  श्री  भोला  डा०
 श्री म०  To  श्री  उ०  श्री  राधेलाल  श्री  बालकृष्ण

 श्री  राम  सेवक  यादव  कौर  श्री  प्र०  क०  सैन

 कौर  राज्य  सभा  के  १५  सदस्य

 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  गठित करने  के  लिये  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति के  सदस्यों  की

 कल  संख्या  का  एक  होगी

 कि  समिति इस  सभा  stand  प्रतिवेदन  के  प्रथम  सप्ताह  के भ्रन्तिम दिन तक दिन  तक  रिपोर्ट

 कि  अन्य  प्रकरणों  में  संसदीय  समितियों पर  लाग  होने  वाले  इस  सभा  के  प्रक्रिया  नियम  ऐसे

 चरिवतंनों प्रौढ़  रूप भरे दों  के  साथ  लाग  जो  करें  कौर

 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  उक्त  संयुक्त  समिति  में

 सम्मिलित  grat  राज्य  सभा  द्वारा  संयुक्त  समिति में  नियुक्त  किये  जाने  वाले  १५  सदस्यों  के

 नाम  इस  सभा  को  बताये  ।

 श्री नाथ  पाई  क्या  श्राप  बता  सकते  हैं  कि  नेफा  रिपोर्ट  पर  वाद-विवाद

 आरम्भ  होगा
 ?

 पाध्या  महोदय  :  मुझे  आशा  है  कि  इस  विषय  के  समाप्त  होते हुए  उसे  लिया  जायगा  ॥

 ४  इन्द्रजीत  गुप्त  )  नेफा  रिपोर्टे  के  ४  घण्टे

 का  समय  रखा  गया  है  ।  कल  हम  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  को  लेना  होगा  |  इस

 सुरत में  कल  ५  घण्टे  इस  विषय  को  मिल  पायेंगे
 ?

 रिया  महोदय  :  यदि  सभा  चाहे  तो  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कायें  को  शनिवार ले  लिया

 जाय  ate  कल  नेफा  रिपोर्ट  के  लिये  ५  घण्टे  का  समय  निश्चित कर  दिया  जाय

 श्रीमती  रेण  बैरकपुर  )  :  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  को  स्थगित  करने  को  प्रथा

 नहीं  डालनी  चाहिए  ।

 महोदय  :  यदि  सभा  में  इस  विषय  पर  मतभेद  है  तो  में  यही  कहूंगा  कि  हस

 अनुसूचित  कार्यक्रम  के झरन सार  ही  कार्य

 श्री  mo  चे  गुह  मैं  इस  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  के  सुपुर्द  करते  के  प्रस्ताव

 का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  उस  नीति को  कार्यान्वित  करना  है  जो

 कांग्रेस  ने  स्वतंत्रता-प्राप्ति  से  भी  पूर्व  थी  कांग्रेस  ने  वह  १९४६  के  निश्चित

 घोषणापत्र में  यह
 घोषित

 किया  था  वह  राज्य  कौर  काश्तकार के  बीच  के  मध्यवर्तियों

 को  समाप्त करना  चाहती  है  कि  भूमि  केवल  काश्तकार  ही  के  पास  रहनी  चाहिए  ।

 सरकार की  कृषि  नीति  को  कार्यान्वित  करने के  दो  बार  संविधान  में  संशोधन  किया

 गया  है
 ।

 श्री  रंगा
 सदैव  ही  कृषि  संबंधी  सुधारों  के  विरुद्ध रहे  हं  गौर  वह  as भी  इस

 _  विधेयक
 का  विरोध  कर  रहे

 मूर  भ्रंग्रेजी  में

 1300  (Ai)



 sca
 ३४४६

 संविधान  संशोधन  )
 ग  TLE  १८

 १६६  हे

 fat  रंगा  (Faq)
 :  मैं  मध् यत्र तियों  को  समाप्त  करने  के  हक  में  रहा  हूं  परन्तु  मेरा

 केवल  इतना है  कि  जो  भू-स्वामी  स्वयं  काश्तकार  है  उस  की  सहायता  करनी  चाहियें

 परन्तु इस  विधेयक  का  उद्देश्य  वैसा  नहीं

 श्री हूँ  चे  देश  की  ७५ से
 ८०  प्रतिशत  कृषि  पर  निर्भर है  इसलिये

 कृषि  संबंधी  सुधारों  में  कोई  रुकावट  नहीं  होनी  ।  कृषि  संबंधी  सुधार  देश  की  सत्ता-प्राप्त

 सरकार के  नीतियों  के अनसौर भ्  श्र  देश के  हित  होन  चाहियें  ।

 यह  झ्रापत्ति  करना  कि  सरकार  कांग्रेस  दल  के  निर्णयों  के  अनुसार  ही  काम  करती  ठ

 अनुचित  है  ।  कांग्रेस  की  घोषित  नीति  के  अनुकूल  ही  सरकार  को  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।

 हम  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पाई  जाने  वाली
 निर्धनता

 की  चर्चा  करते  परन्तु

 उस  निर्धनता  को  भूमि  संबंधी  सुधार  लाकर  ही  हम  समाप्त  कर  सकते  हैं  ।  जब  तंक  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  तुरन्त  सुधार  न  लाया  जायें  तब  तक  उस  निर्धनता को  बात  करना  अथवा उस  पर

 आंसु  बहाना  फिजूल  होगा  ।

 यह  लगाना  कि  सरकार  मनमाने  ढंग  से  काम  कर  रही  है  ada  सारहीन
 है

 क्योंकि इस  विधेयक  द्वारा  सरकार  केवल  वैधानिक  उपायों  को  संरक्षण  दे  रही  है  अर

 भ  सुधार  संबंधी  कार्यक्रमों को  waist  कंर रही  है  ।

 इस  विधेयक में  प्रतिकर  संबंधी  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।  प्रतिकर  तो  प्रत्येक राज्य  द्वारा

 वहां  वर्तमान  विधियों के  अनुसार  ही  जायगा  ।  इसलिये  श्री  रंगा  की  प्रतिकर

 संबंधी  आलोचना  में  भी  बल  नहीं

 मैं  नहीं  समझ  सका  कि  श्री  की  यह  कहना  कि  इस  से  ६५०  लाख  किसान

 अभावित  होंगे  किस  प्रकार सच  है  ।  जिंन  राज्य  विधान  aaa  विधान  बनाये

 शय हं  वह  कसे  इतनी  बड़ी  संख्या  में  किसानों  के  हितों  की  अवहेलना  कर  सकते हें  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा जो  विधान  बनाये  गये  हैं  उन  के  बारे में  बहुत  अधिक  भ्र निश्चितता

 चाई  जाती  है  ॥  प्रस्तुत  विधेयक  द्वारा वह  अनिश्चितता दर  हो  जायगी  ।  इसके  अतिरिक्त यदि

 कोई  राज्य  sed  समझे तो  वह  भी  अधिनियम  का  निरसन कर  सकता  है  ।

 शक्ति  राज्यों  को  संविधान  के भ्रन्तर्गंत  प्राप्त  है  ।

 केरल  सरकार  द्वारा  उन  के  झ्र धि नियम  को  इस  विधेयक की  अनुसूची में  शामिल  करने

 ।  उसी  अधिनियम को  संरक्षण बर  ग्रा पत्ति को  गयी  है  ।  परन्तु यह  आपत्ति  भ्रनुचित  है

 देने
 के  यह  विधेयक  लाया  गया  ।  वहं  भ्र धि नियम  काफी  सोच  विचार  शर

 के  पश्चात  बनाया  गया  ।  अब  उसे इस  अनुसूची में  शामिल  न  करने का

 आग्रह  ग्रसित  है  ।

 यह  सुझाव  भी  दिया  गया  हैकि  विधेयक  को  राय  जानने के  लिये
 परिचारित  किया  जाय

 vey  मैं  ऐसा  करना  ठीक  नहीं
 समझता  क्योंकि  विधेयक

 को  कभी  संयुक्त
 समिति

 के  सुपुर्द
 किया  जारहा  &  जहां  सभी  को  act  मंत  व्यक्ति  करने  का  मिलेगा  ।

 इसलिये
 मैं  प्रस्तुत  विधेयक को  संयुक्त  समिति  के  सुपुर्द  करने  संबंधी  प्रस्ताव  का  समर्थन

 करता  हूं  |

 सिल  प्रंग्रेजी  ad
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 श्री  हरि  विष्णु कामत  मैं  प्रस्तुत  विधेयक  का  समर्थन  कुछ  शर्तों  के

 साथ  करता  हुं  ।  इस  विधेयक द्वारा  कार्यपालिका  को  जो  शक्तियां  प्राप्त  होंगी
 उनका

 योग  छोटे  छोटे  किसानों  को  दबाने के  लिये  अनचित  तौर पर  जां  सकता  इसलिये

 में चाहता  हूं  या  तो  इस  विधेयक  का  संशोधन  ax  के  किसी  अन्य  प्रकार
 से

 सरकार  सभा  शझ्राश्वासन  दे  कि  रायतबाड़ी  तथा  उन्हीं  के  समान  अन्य  किसानों

 के  हितों  का  ध्यान  रखा  जायगा  हम  चाहते  हैं  कि  छोटे  छोटे  किसानों  को  इस

 विधेयक  के  परिणामस्वरूप
 हानि

 न
 पहुंचाई

 जाय ।  स्वयं  संविधान में
 श्राधिक

 a  राजनीतिक  न्याय  aaa  है  €०  प्रतिशत  ग्रामीणों  कों  यह  न्याय  अवश्य

 मिलना  चाहिये
 ।

 स्वयं  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  संविधान  में  संशोधन  राष्ट्रीय  हित की  दुष्टि  से

 लथा  सामाजिक  परिवर्तन  लाने के  लिये  fer  जान  चाहियें  ।  इसी  सुत्र  से  म  प्रस्तुत

 विधेयक  के  गुणावगुण ों को  लूंगा  प्रस्तुत  विधेयक  द्वारा  संविधान  का  संशोधन कर  के

 सरकार  बड़ी  जमींदारी  शौर  तालकदारी  saris  को  रायतवाड़ी  के  साथ  समान  स्तर  पर

 नाना  चाहती  है
 ।  यह  उद्देश्य  स्पष्ट है  ।  इस  विधेयक के  उपखंड  (२)  तथा  (३)  के

 अन्तरगत  किसी  गरीब से  गरीब  किसान  को  भी  aoa नहीं  छोड़ा  गया
 ।

 सरकार  ने

 अपने  दुष्ट  हाथ प्रत्येक किसान  के  ऊपर  wa  gi  इसलिये  मैं  चाहता  हूं  कि  was  संसद

 द्वारा  अथवा  जनता  द्वारा  हर  प्रकार  का  प्रभाव  डाल  कर  सरकार  को  किन्हीं  समूचित  परिस्तारों

 का  उपबन्ध  करने  पर  मजबूर  करना  चाहिए  ।  यदि  कार्यपालक  मनमाने  ढंग  से  कार्य  करेगा

 बो  सामाजिक  न्याय  किसको  मिलेगा  शभ्रनच्छेद  ३१  के  aaa  किसी  सार्वजनिक

 कार्य के  लिये  ufa  का  अधिग्रहण  किया  जा  सकेगा  ak  इस  से  कार्यपालक को  यह

 क्ति  प्राप्त  होगी  कि  वह  अनचित  प्रतिकर  दे  कर  कमी  प्राप्त  कर  सकेगा  |

 संविधान  सभा  में  जब  इस  विषय  पर  चर्चा  हो  रही थी  उस  समय  वाद-विवाद  बड़े

 ढंग  से  हुआ था
 ।

 यहां  तक
 कि

 वित्त  मंत्री  ने  वाक-बाउट  की  धमकी  दे  दी  थी  ।  उस  के  पश्चात

 ३१  को  अन्तिम  रूप दे  दिया  गया  फिर  इस  अ्रनच्छेद का  संशोधन  हुमा  ।

 अब  उसे  अग्रेतर  संशोधित  किया  जारहा  है  ।  हमारा  उद्देश्  लोकतंत्रीय  ढंग  के  समाज

 बाद की  स्थापना  है  ।  हम  राज्य  अथवा  सरकार को  एक  अधि जमींदार नहीं

 बनाना  ह  श्राप  X, Jo  अथवा  १५  एकड़  संकट  भूमि  रखने  वाले  किसान
 को

 इसकी  भूमि  से  वंचित  करेंगे  तो.यह  लोकतंत्रीय  समाजवाद  का  सिद्धान्त
 *

 नहीं  होगा  |

 a  भूमि  प्राप्त  करने  में  Ty  के  मार्ग  में  कोई  रुकावट  नहीं  होगी  शौर  जो  प्रतिकर

 उस  के  लिये  वह  अन्यायपूर्ण  होगा  ।

 रूस  में  भी  इसी  प्रकार  छोटे  काश्तकारों  पर  अत्याचार कियागया किया  गया  स्टालिन  के

 काल  में  लाखों  किसानों  को  भूमि  से  वंचित  कर  दिया  गया
 परन्तु

 उस
 के  बावजूद  भी  स्थिति मं

 बुखार  नहीं  यदि  अप  प्रस्तुत  विधेयक  को  कायंरूप  देंगे  तो  आप  अहिंसात्मक  ढंग  से

 छोटे  किसानों  को  मिटा  देंगे
 ।

 इसलिये  यह  सभा
 जो

 लोक  तंत्र के  लिये  वचनबद्ध  देश के

 बरी बतर  लोगों  के  afcarat  के  लिये  अवश्य  wae

 माननीय  मंत्री  ने
 सदन

 का
 ध्यान  भूमि  सुधारों की  ate  दिलाया  है  ।  हम  निस्संदेह

 aft  सुधार के  पक्ष में  किन्तु ये  सुघार  ऐसे  उद्देश्य के  लिये  होने  चाहियें  जिन्हें  संविधान  में

 बताया गया  हम  धन  के
 केन्द्रीकरण

 के  विरुद्ध  किन्तु
 यदि  art  झा धिक  न्याय  स्थापित

 मल  अंग्रेजी  में
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 वक्तव्य

 ्रो  हरि  विष्णु

 करना  चाहते तो  हमें  केवल  ग्रामीण  जनता पर  शहरी  जनता  पर  भी  हाव  डालना

 आप ने  शहरी  लखपतियों  और  करोड़पतियों के  सम्बन्ध  में  क्या  किया  ग्रामीण

 ar  शहरी  जनसंख्या में  कोई  विभेद  नहीं  करना  चाहिय े।

 में  चाहता हुं  कि  मंत्री  महोदय  यह  भी  बताते कि  विभिन्न  राज्यों  में  सम्पदा की की
 कसे

 परिभाषा की  गई  है  ॥

 अनुसूची  में  १४४  अधिनियम  सम्मिलित  किये गये  हैं  ।  इनको  भूतलक्षी प्रभाव  ले

 ही  वैध  माना  गया  है  शौर  सदन  को  यह  मालूम  नहीं  कि  इस  विधेयक  में  वास्तव  में  कया  है
 +

 अ्रघिनियम  संख्या  ८६  को  भी  जिसे  उच्चतम  न्यायालय ने  अवैध  घोषित  किया  इन  १४४

 अधिनियमों की  सूची  में  शामिल किया  गया  है  ।  इसलिये  में  सरकार  से  कहूंगा  कि  उसको  सोचना
 दें चाहिये कि  क्या  विधेयक  छोटे  किसानों  के  सम्पत्ति  अधिकार  को  खतरे  में  नहीं  डालता  ।

 इस  सम्बन्ध
 में  पत्नी से  waa  चाहता  gi  में  संयुक्त  समिति  से  कपिल  करूंगा

 कि
 वह  इस

 विधेयक पर  सावधानी  से  विचार करे  प्रौढ़  ८० या  ८४  प्रतिशत  ग्रामीण  जनता  जिन  की

 छोटी  छोटी  जमीनें  हितों  ate  झ्र घि कारों की  रक्षा  की  जाये  site  इस  विधेयक के
 द्वारा  को

 जाये  ।  अन्यथा  इस  विधेयक के  पारित  होने  के  एक  ate  विधेयक  लाया  जाये  जिसमें

 we  उपबन्ध हो  कि  अधिकतम  सीमा  के  अन्दर  भूमि  का  राज्य  द्वारा  सार्वजनिक  प्रयोजनों
 के

 लिए  पर्याप्त
 प्रतिकर  दिये  बिना  afore

 न
 किया  जा  सके  ate

 इसको  न्यायोचित  किया  जाये  ।

 तारांकित  संख्या  ७६०  के  बारे  में  वक्तव्य

 विदेशी  बैंकों  में  मंत्रियों  के  लेखे

 parr  में  कुछ  देर के  लिये  कार्यवाही  में  बाधा  डालना  चाहूंगा
 |  राज  प्रातः

 प्रश्न  काल  में
 विदेशी

 बैंकों  में  मंत्रियों के  लेखों  के  बारे  में  चर्चा  हुई  थी  ।  माननीय वित्त  मंत्री  ने

 मुझे  बताया था  कि  एक  fafu  के  अ्रन्तर्गत dat  के  लेखे  बताये  नहीं  जा  हालांकि  बैंकों
 ने

 जानकारी  सरकार को  दे  दी  परन्तु  चूंकि  मंत्री  ने  उन्हें  इसे  प्रकट  करने  के  लिए  अधिकृत
 कर

 दिया  में  उनसे  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या वे  इसे  बताने के  लिये  तैयार  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रों  ति०  त०  कृष्णमाचारी )
 :  अपने  उत्तर  में  एक  त्रुटि  को  दूर  करवे

 का  यह  अवसर  मुझे  देने  के  लिए  में  प्रियंका  आभारी  वह  लेखा  का
 लेखा  नहीं  बल्कि

 वह  लेखा
 है  जो  विभिन्न  पुस्तक  प्रकाशक  एक  विशेष  मंत्री  की  से  पुस्तकें  प्रकाशित

 करने

 के
 सम्बन्ध

 में  रखते  कुल  लेखा  रिजर्व  बैंक  के  सामने  रखा  जाता  है  कौर  धन  समय  समय

 at  निकाल  लिया  जाता  रिजर्व  बैंक  मंत्री  को  प्रकाशक के  पास  Yo  पौंड  रखने
 की  ग्रसती

 देता  कौर  यह  उस  खर्च  के  लिए है  जो  वे  यूरोप या  इंगलेंड  में  जा  कर  करते  वे
 मंत्री

 इस  देश  के  प्रधान  मंत्नी  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  जिन्होंने  बहुत  सी  पुस्तकें  प्रकाशित  की  हूँ

 जिन के  लिए  उन्हें  कई  देशों  से  स्वामित्व  मिलता  १९६१  में  कुल  देय  रकम
 ७३३

 पौंड  थी

 उसके बाद  उन्होंने  ५०  पौंड  से  प्रतीक  कोई  रकम  नहीं  धन  समय  समय  पर  निकाला  जाता
 ———

 सल  अंग्रेजी  में
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 है  सनौर  ford  बेंक  को  हिसाब दिया  जाता  रिजर्व  बैंक  इन
 लेखों

 पर  गहरी  नज़र
 रखता

 qa  विश्वास है  कि  सदन  यह  बात  मानेगा  कि
 प्रधान  मंत्री  ने  कुछ  छपाना  नहीं है

 क्योंकि

 थे  रकमें  पुस्तकों के
 स्वामित्व

 के
 रूप

 में  प्राप्त होती  हैं  ?

 सरकार  के  लिए ag  जानना  संभव पंश्री हरि विष्णु हरि  विष्णु  कामत

 ह  कि  क्या  भारतीयों के  लेखे  स्विस  बैंकों  में  भी  जो  बिल्कुल  गुप्त रखे
 जाते

 हैं
 ?

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी :  जहां  तक  हमें  मालूम  किसी  मंत्री  का  स्विस  sal

 में  लेखा  नहीं  है
 ।  जहां तक  इन्हें  मालूम  करने  का  सम्बन्ध  इन्हें  लेखाਂ  कहा  जाता  है

 शौर  स्विस  बेक  इनके  बारे  में  पत्रव्यवहार  नहीं  करते  wa ये  लेखे  केवल  स्त्री  dat

 घौर  पक्षो ंसे  मालूम  होते
 मेंने

 भी  सुना  है  कि  इस  देश  के  बहुत से
 लोगों

 के
 स्विस  बैंकों  में

 बे  में  कोई  ऐसा  तरीका  नहीं  मालूम  कर  जिनके  द्वारा  इन  लेखों पर  हाथ  डाला

 al  सके

 संविधान  १९६  ३--जारी

 free  महोदय  :  wa  सदन  संविधान  विधेयक को  प्रवर  समिति

 को  सौंपने  के  प्रस्ताव पर  oat  विचार  arte  करेगा  ।  4

 श्री  ato  श्रीकांत  नायर  में  इस  विधेयक  का  बिना  अधिक  संकोच  के

 सेन  करता  हुं  |  जैसा  कि  श्री  कामत  ने  कहा  है  कि  शब्द  की  परिभाषा  इतनी

 विशाल है  कि  इसका  कुछ  राज्य
 सरकारें  छोटे  afierfert & fare के  विरुद्ध  प्रयोग  कर  सकती  में

 सरकार से  प्रार्थना  करूंगा कि  वह  इसे  रोकने  के  प्रशन  पर  विचार करे  ।

 इस  विधान  को  प्रस्तुत करने  का  मुख्य  कारण  केरल  कृषि  सम्बन्ध  अधिनियम  ,  १९६६०

 के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय कौर  केरल  उच्च  न्यायालय का  निर्णय  है  में
 माननीय  मंत्री

 से  जानना  चाहूंगा कि  कया  उनमें  कौर  केरल  मंत्रालय के  केरल  विधान  मंडल
 में

 नये  कानून

 को  पेश  करने  के  बारे  में  कोई  समझौता  न  at  जब  केन्द्रीय  सरकार  इसके  द्वारा  इस

 श्रधघिनियम को  सं  रक्षण  देना  Asal  केरल  सरकार एक  wea  विधेयक ला  कर  इस  अ्रधिनियम

 का  खंडन  करना  चाहती  है
 ।

 श्री  मणियंगाडन  कौर  अन्य  ऐसे  लोग  सारे  नारियल  बागों  को  अपवर्जित  करना  चाहते

 oa  जानते  हैं  कि  केरल  नारियलों  की  भूमि  यदि  इन  भूमियों को  श्रपर्वाजत

 कर  दिया  तो  बाकी  व्या  रह  जाता  है  ?
 श्री  मणियंगाडन के  सुझाव  के  अनुसार

 केरल  विधान  मंडल  के  सामने  नहीं  लाया  जा  सकता  भर  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकार  नहीं

 किया जा  सकता

 केरल में  कांग्रेस में  दो  गुट  उनमें से  एक  भूमिसुधारों का  विरोध  करता  है  ak

 दूसरा  समर्थन  करता है  ।  केरल  में  कांग्रेस  को  ईसाई  कांग्रेस  कहा  जाता  क्योंकि  इसमें

 ईसाई बहुत  हैं  कौर  प्रभावशाली  हैं
 ।

 ये  ईसाई  जो  कि  साम्यवादियों  के  शत्रु  १९६१  के

 अधिनियम ४  को  कुछ  संशोधनों के  साथ  लागू  करना  चाहते  मेंने  देखा है  कि  कन्नड

 नाथन इन  सब  सुधारों  के  विरुद्ध  हैं
 ् पौर वे

 सब  कब्जाघारियों को  निकालना  चाहते  हैं  ।

 a  गाट
 चूंकि  कांग्रेस  मंत्रालय

 तो  एक  वर्ष  के  अन्दर  चुनावों  का  सामना  करना  इसलिये  ag  दोनों

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 वक्नों को अपने को  अपने  साथ  रखना  चाहता  है  ।  उसके  साथ  वे  श्राम  लोगों  को  कहना  चाहता  हैं

 कि  हम  भूमि सुधारों  के  विरुद्ध  नहीं हैं  ।  इसलिये वहू  सारा  दोष  केन्द्रीय  सरकार पर  थोपना

 चाहता  है  इस  बात  की  ध्यान में  रखते  हुए  वे  इस  विधान  के  प्रति  जल्दी  कर  रहे  हैं

 आने  वाले  चुनाव
 की

 कठिन  स्थिति  को  पार  करना  चाहते  हैं  ।

 मेरे  मित्र  श्री  मणियंगाडन ने  कहा है  कि  केरल  aiafaaa  इतना  व्यवहारिक  नहीं

 महोदय  पीठासीन

 केरल के  अधिनियम के  च्  निर्धारण  ar  राज्यों  के  अधिनियमों के  श्रतुकूल  है  1.

 फालतू  भूमि का  मूल्य  बाजार  भाव  के
 २४

 से
 ६०

 प्रतिशत
 पर  झांका

 गया
 अन्य  राज्यों

 के
 अधिनियमों के  साथ  तुलता  करने  से  मालूम होता  यह  स्पष्ट है  कि  GER H HCA के  केरल

 नियम  ४
 में  कोई  समानता नहीं  है  ।  में  माननीय  मंत्री  से  यह  प्रा श्वा सन  चाहता  हूं  कि  aq

 अधिनियम  तब  तक  वापस  नहीं  लिया  जब  तक  कि  इसके  स्थान  पर  नया  विधेयक  न  लाया

 ना  सके
 में

 सदन  का  ध्यान  इस  बात  की  दिलाना  चाहूंगा कि  यह  ठीक  है  कि  बड़े-बड़े

 के  अधिकार कुछ  हद  तक  कम  किये  जा  रहे  हैं  ,  हमारे देश  के  ८०  प्रतिशत  किसानी

 को  नये  अधिकार  दिये जा  रहे  इस  लिये  में  इस  विधेयक का  हार्दिक  सेन करता  हूं  |

 मुंडा  qo  ato  देशमुख  :  में  समझता  हूं  कि  अधिक  लोगों  को  इस
 विधेयक

 के  उद्देश्यों पर  ata  नहीं  होगी  ।

 में  जानता  हूं  कि  भूमि  सुधार  के  दो  मुख्य  प्रयोजन  e—Tem  है  अधिक कृषि उत्पादन कृषि  उत्पादन  शौर

 दूसरा  है  सामाजिक  न्याय
 ।  में

 इन  दोनों  प्रयोजनों  को  मानता हूं  किन्तु  मेरी  राय  यह  है  कि
 पिछले  १४  वर्षों में  हमने इन  में  से  एक  भी  प्राप्त  नहीं  किया  ।  यह  सच  है  कि  भूमि  की
 अधिकतम  सीमा

 लागू  करने  के  फलस्वरूप  किसानों को  देने  के  लिये  एक  एकड़  भूमि  भी  प्राप्य

 नहीं की  सकी ॥

 हम  ऐसे  देश  में  रहते  हैं  कि  थोड़ी  सी  भूमि  प्राप्त  करने  से  भी  किसी  की  प्रतिष्ठा  बढ़

 बाती  अब भी  लोगों
 के  मन  में  भूमि की  प्यास  है  ।  यह  प्यास  इससे  जीवन  में  सुघार

 नहीं हो
 भ्रामक

 सुधार  नहीं  होता  केवल  सामाजिक  दृष्टि  से  प्रतिष्ठा  बढ़  जाती

 साम्यवादी  हर  उस  कार्यवाही  के  पक्ष  में  हैं  जिससे  उत्पादन में  बाघा  पड़े  शर  लोगों  को

 सामाजिक  न्याय न  मिल  सके  ॥

 इसमें  सन्देह  नहीं
 कि

 भूमि  सुधार  होना  चाहिये  कौर  भूमि  के  केन्द्रीयकरण  को  तोड़ना  चाहिय े॥
 किन्तु

 ont  तक
 जो

 भूमि  सुधार  हुए  हैँ  उनसे  केवल  एक  बात  हुई  हें  कि  इससे  किसानों  की  मानसिक

 alta
 भंग  हुई  स्वयं  डा०  राम  सुभग  सिंह  ने  माना  है  कि  लोग  भूमि  में  पैसा  नहीं  लगाना  चाहते

 भर  बिना  tar  उत्पादन नहीं  हो  सकता
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 इस  समय  सब  से  बड़ी  समस्या  भूमि  के  टुकड़े होने  की  है  शौर  हम  इसको  कम  करने के  लिये

 कया कर  रहे  भूमि  विधानों  से  इसके  टुकड़े  होने  की  प्रवृत्ति  में  वृद्धि  हुई  है  भविष्य  में  यह

 और  भी  बढ़ेगी |

 कुछ  समय  प्रधान  मंत्री  और  कांग्रेस  दल  का  यह  विचार  था  कि  सहकारी  खेती  से  तीन  या  चार

 वर्षों
 में  बहुत  सी  सहकारी  समितियां  बना  कर  इस  हर्ट  को  दूर  किया  जा  सकेगा

 ।
 किन्तु  सामुदायिक

 विकास  ait  सहकार  मंत्रालय ने  क्या  किया है  ।  उसने  इसे  एक  प्रयोग ही  समझा  है  ।  हम  इन

 समितियों के  द्वारा  कितने  एकड़  भूमि पर  इसे  लागू  कर  सकेंगे  1  कुल  कृष्य  भूमि  को  देखते  हुये  जो

 कि  ३५००
 लाख  एकड़  यह  बिल्कुल ही  नगण्य  है

 ।
 हम  भूमि के  टुकड़े होने  से

 बचाने

 का  कोई  शौर  उपाय  नहीं  सोच  सके
 ।

 इस  बात  पर  विचार  करने  के  लिये  कि  भूमि  सुधार  के  दो

 कभ  कहां तक  पुरे  किये  गये  हैं  ,  सरकार  या  तो  एक  श्रायोग  नियुक्त  करे  या  संयुक्त  समिति  की

 उपसमिति  बनाये  ॥

 में  यह  चाहूंगा  कि  वर्तमान  विधेयक  के  प्रवर्तन  को  महाराष्ट्र  र  केरल  तक  ही  सीमित  रखा

 जायें  ।  केरल  अधिनियम  को  इस  में  शामिल  न  किया  क्योंकि  स्वयं  केरल  सरकार  इस  के  विरूद्ध

 केन्द्रीय  सरकार  के  लिये  यह  उचित  नहीं  है  कि  वह  केरल  विधान  मंडल  को  विधि  में  संशोधन

 के  अधिकार से  वंचित  करे  ।

 aa  विधियों  के  बारे में  भी  यही  कुछ  होने  की  संभावना है  ।  मुझे  इस  पर  घोर  ग्रा पत्ति है  ॥

 संयुक्त  जब  तक  हर  विधान  का  इस  दृष्टिकोण  से  जांच
 न

 कर  ले  कि  ये  विवेकपूर्ण  तो  नहीं  हु

 इन  को  wr में  सम्मिलित न  किया  जाये  ।  इस  प्रकार की  विधियां बहुत  हैं  ।  स्वयं  महाराष्ट्र

 की  विधि को  विभेद पूर्ण माना  गया  है  ॥

 श्री  sto
 To

 गुह  ने  कहा  है  कि  भूमि  का  वितरण  करना  सामाजिक  न्याय  है
 ।

 किन्तु  केवल  भूमि

 का  ही  वितरण  क्यों  किया  उन  करोड़पतियों  के  बैंकों  में  जमा  रुपये  को  लेकर  वितरित  क्यों

 न  किया  जाये  ।  सरकार  को  एक  व्यक्ति  से  भूमि  लेकर  दूसरे  को  दे  देने  से  लोगों  को  खाद्य  देवे

 का  प्रयत्न क्यों  करती  हम  ६५०  लाख  परिवारों को  बेचैन  कर  रहे  हैं  ।  किसान  अधिक  क्यों

 पैदा  नहीं  क्योंकि  उसने  farara खो  दिया  है  ।  उसका  ख्याल  है  कि  ag  केवल  भूमि  पर  निर्वा

 नहीं  कर  सकता  ।  इसलिये  वह  प्रामों  से  शहरों में  आता  यदि  कृषि  उत्पादन  असफल हो  जायें

 श्र  हमारी  सीमायें लोगों  को  पर्याप्त  भूमि न  दे  तो  इस  प्रकार  का  भूमि  सुधार  करने  का

 क्या लाभ  है  ?

 श्री  प्र०  सिह  :  उपाध्यक्ष  संविधान
 में

 संशोधन
 करने  संबंधी  यह

 बिल  सिलेक्ट  कमेटी  के  सुपुर्द  किया  जा  रहा  है  ।  संविधान  की  इस  धारा  का  संशोधन  पहले  दो  बार

 हो  चुका  है--  १६५४ में  ।  इस  संशोधन  का  भाव  यह  है
 कि

 किसानों  से  ली  हुई  जमीन

 का  उचित  मलय
 न

 दिया  जाये
 ।

 इसके  लियें  ag  ae  दिया  जाता  है  कि  यह  feet श्राफ  दि  सायत

 की  सुविधा  के  लिये  किया  जा  रहा  है  ।  arr  तक  यह  नहीं  जान  सका  हूं  कि  टीलों  श्राफ  दि  सायल

 की  परिभाषा क्या  है  ।  स्वराज्य  से  पहले एक  कमेटी  कायम  हुई  थी  जिसके  प्रेजिडेंट श्री  जे०  सी  ०

 कुमारप्पा थे  ।  उस  कमेटी  ने  कहा  था
 कि  किसानों  को

 रीजनेबल  cess  श्राफ  लिविंग  की  सहूलियत
 जायेगी

 ।  दस  बरसों  से  योजना  मंत्री  के  साथ  हमारा  पत्र-व्यवहार चल  रहा  है
 ।
 मैंने  उनसे  यह

 निवेदन  किया है  कि  art
 सोशलिस्ट  पीटने  की  बात  करते  तो  ae  ae  भी  बतायें कि  एक

 साधारण  नागरिक
 का

 जीवन-मान
 क्या  स्थिर  किया  गया  है  शर  न्यूनतम  जीवन-मान शर  उच्चतम

 जीवन  मान  में  क्या  लेकिन
 आज  तक

 उसका  कोई  फैसला  नहीं  हो  सका  है  ।  मैंने  उनसे
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 of  किया  है  कि  जब  तक  एक  साधारण  नागरिक  का  जीवन  मान  स्थिर  नहीं  किया  लब  तक

 देश की  झ्राथिक  उन्नति  ate  झन-एम्प्लॉयमेंट  का  मसला  तय  नहीं  किया  जा  सकता है  ।

 अराज  यह  कहा  जाता  है  कि  सोशल  जस्टिस  के  नाते  संविधान  में  यह  संशोधन किया  जा  रहा  है  ।

 में  कहना  चाहता  हूं  कि  सोशल  जस्टिस  के  नाते  सभी  वर्गों  के  साथ  एक  व्यवहार  होना  t

 यदि  सभी वर्गों  के  साथ  एक  सा  व्यवहार  नहीं  होता  तो  लोगों  में  ईर्ष्या  जलन  पैदा  होती  है  ।.

 अराज  लगान  का  क्या  है  ?  आज  लगान  कारागार  ४५०  प्रतिश्त  जबकि  मनु

 के  समय  में  लगान  १२वां  हिस्सा  कौर  गौतम  के  समय में  १०वां  हिस्सा  जिसे  कौटिल्य ने  छठा

 हिस्सा  किया  था  ।  ava  नहीं  चाहते  हैं  कि  इसको  ड्राप  are  कर  दें  ।  हरिपुरा  कौर  फैजपुरा  कांग्रेस

 किसानों  को  विश्वास  दिलाया  था  कि  स्वराज्य  मिलने  के  बाद  किसानों  को  जो  लगान

 देना  पड़ता  उसमें  काफी  कमी  कर  दी  जायेंगी ।  लेकिन  आपने  इस  दिशा  में  कुछ  भी  नहीं  किया

 इसके  वियर त  ड्राप  की  दर  में  वृद्धि  ही  करते  जा  रहे  यह  सोशल  जस्टिस नहीं

 है  ।  इस  सोशल  जस्टिस  के  नाम  पर  राज  पैदावार  बढ़ाने  के  पैदावार को  ही  कम  कर  रहे

 ae  आवश्यकता  देश  में  पैदावार धिक  करने  की  किस  तरह  से  पैदावार  बढ़  सकती  इस

 ata  विचार करें  ।  aa  चाहिये कि  ese  कलिटवेदन arg  फिक्स  कर  दें  ।  जो  किसान

 vse  arm  कल्टीवेबल पर  खरा  नहीं  उतरता उसकी  जमीन  को  जब्त  कर  लिया  जाये

 उसे  दूसरों को  दे  दिया  जाये  ।  इंग्लैंड  में  स्टैंड  ar  कल्टीवेबल फिक्स  किया  जा  चुका  है  ।  इंग्लंड

 के  तरीके  परिमाप  यहां भी  कर  सकते हैं  ।

 झाप  कमी  लेकर  भूमिहीनों  में  वितरण  करना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  में  आपको  बतलाना  चाहता

 हूं  कि राज  ३७  करोड़  एकड़  जमीन  में  गल्ला  पैदा  श्राप  करते  हैं  ।  इसके  बाद  भी  १४  करोड़  एकड़

 जमीन  एसी  पड़ी हुई  है  जिसका  सुधार  करके  उपयोग में  लाया  जा  सकता  है  भ्र ौर  उसको  श्राप  गरीबों

 को  दे  सकते हैं  ।  इस  तरह  देश  के  पैदावार  बढ़  सकती  इस  ae  झ्रापकी  दुष्टि  नहीं

 गई  है  जो  कुछ  भी  करना  चाहते  उसका  परिणाम  क्या  निकलता  इसको  भी  ५  देखना

 चाहिये  |  ara  देखें कि  आपकी  नीति  क्या  आपका  सिद्धांत  कया  संविधान में  भ्रापने  कया

 प्रतिज्ञा की  है  ।  संविधान  हर  देश  के  लिये  बहुत  पवित्र  होता  है  कौर  उसमें  कम  से  कम  परिवर्तन

 होने  चाहिये  ।  अगर  बार  बार  उसमें  are  परिवर्तन  करते  रहेंगे  तो  जन  साधारण  का  विश्वास  उस

 पर  से  उठ  जायगा  ।  झप  देखें  कि  दूसरे  देशों  में  जो  संविधान उनमें  कितनी  बार  परिवर्तन हुये

 हैं
 ।  अमरीका  का  ही  उदाहरण मैं  सामने  रखना  चाहता  वहां  पर  संविधान  १७८७ में  लागू

 gar  था  ait  arr  तक  उस  संविधान में  केवल  २२  बार  ही  परिवर्तन  हुये  हैं  ।  इसके  विपरीत  ag

 mit  संविधान को  लें  ।  हमने  पन्द्रह  वर्ष  के  भीतर  सोलह  संशोधन  उसमें  कर  दिये  हैं  कौर  सत्रहवीं

 बार संदोधन  करने  जा  रहे  हैं  ।  इस  तरह  की  बातों  से  जन  साधारण  श्राम  जनता  का  विस्वास

 सरकार  पर  से  तथा  संविधान  पर  से  उठ  जाता  इस  वास्ते  श्राप  कम  से  कम  संविधान  में  संशोधन

 करें
 ।  चाहते  हैं  कि  किसान  की  उन्नति  उसका  फायदा  किस  तरह  से  यह  हो  सकता

 इस  पर  श्राप  गम्भीरता  से  विचार  कर |  सरकार को  इस  तरह  के  संशोधन  लाने  चाहिये  जो
 संविधान

 में
 उल्लिखित  मौलिक  अ्रधिकारों  के  झाड़दार पर  हों  तथा  जो  संविधान की  प्रतिष्ठा  में

 वृद्धि करने  वाले  हों  ।  इसलिये में  कहना  चाहता  हुं  कि  घारा  ३१  जिस  तरह  से  है,उसको  वैसे  ही  रहने

 दिया  जाये
 ।

 जब  कभी  भी  मौका  one  है  श्राप इसमें  परिवर्तन कर  देते  हैं  ।  ऐसा  करके  जनता  का

 विशवास श्राप  खो  देते  हैं  ।  श्राप  समझते  हैं  कि  झाप  इस  तरह  से  किसान  का  हित कर  रहे  लेकिन

 वास्तव  में  श्राप  हित  नहीं  कर  रहे  हैं  ।
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 किसान की  जो  जमीन  उस  पर  are  सीलिंग  लगाना  चाहते  हैं  ।  एक  निश्चित  सीमा

 श्रमिक जो  उसके  पास  जमीन  उसको  श्राप  लेना  चाहते  wat  किसान  की  सम्पत्ति  पर

 सीलिंग  लगाते  हैं  तो  क्या  वजह  है  कि  जो  दूसरे  वर्ग  उनकी  सम्पत्ति पर  सीलिंग  नहीं  लगाते

 उनके  पास  एक  निश्चित  सीमा  से  प्रतीक  जो  सम्पत्ति  उसको  भी  इसी  aa  पर

 आपको  भ्र पने  कब्जे  में  ले  लेना  चाहिए  ।  श्राप  किसान  की  जब  जमीन  लेने  का  जाता  है

 तो  माकिट  वैल्यू को  rac  मान  कर  चलते  हैं  लेकिन  जब  देने  का  समय  श्राता है  तो  कोई  कौर

 ही  ग्रा घार  लागू  करते  बहुत  महंगी
 लोगों

 को  देते  १६४७  में  भ्रंग्रेज  सरकार  ने  जब  डैथ  ड्यूटी

 बिल  ड्राफ्ट  किया  उस  उन्होंने  उस  बिल  में  एग्रीकल्चरल  लगेज  का  समावेश  नहीं  किया

 लेकिन  हमारी  सरकार  ने  जो  बिल  बनाया  था  उसमें  उसने  उस  जमीन  का  भी  समावेश कर

 दिया  ।  उस  समय  हमने  कहा  था  कि  जमीन  का  मूल्य  लगान  के  आधार पर  श्राप  अआंकें, लगान के कुछ लगान  के  कुछ

 पर  रखें  ।  लेकिन  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  ने  माकिट  वैल्यू  के  आधार  पर

 उसके  दाम  रख  ।  आपकी  नीति  यह  है  कि  किसान  की  जमीन जब  लेने  का  ्ाता है तो माकिट तो  मार्किट

 वैल्यू के  नाम  पर  कौड़ियों के  मूल्य  झाप  उसको  लेना  चाहते  हैं  प्रौढ़  जब  देने  की  बात  होती

 तब  संविधान की  धारा  ३१  का  संशोधन  श्राप  कर  देते  हैं  ।  श्राप  कहत ेहैं  कि  किसान की  जमीन

 जब  AT  लेंगे तो  उसकी  जो  वाजिब  कीमत  वह  नहीं  दे  इसलिये  इस  धारा

 परिवर्तन  करना  चाहते हैं  ।  यह  उचित  नहीं  है  यह  न्यायसंगत  नहीं  श्राप  किसान की  जमीन

 ले  लें  प्रौढ़  उसकी  कीमत  न  करें  इस  हेतु  संविधान में  संशोधन  कर  यह  प्रति  नहीं

 यह  ठीक  नहीं  है  ।  इस  तरह  से  किसी  की  सम्पति का  अपहरण करना उसके प्रति करना  उसके  प्रति  अन्याय

 करना

 aa  भी  अप  देखें  कि  जो  खेत  मजदूर  उनकी  wa  क्या  उसकी  राय  चार

 जान ेके  लगभग  पड़ती  है  ।  आमदनी  किसान की  Wis  रुपये  है  कौर  खर्चा  ६७१  रुपये

 यह  जो  बढ़ा  gar  खर्चा  इसको  वे  लोग  कर्ज  लेकर  जुटाते  इस  दिसंबर  से  किसान  की

 जो  aa  है  वह  साढ़े  सात  aa  के  नीचे  ही  हो  सकती  इसके  ऊपर  नहीं  हो  सकती  है  ।

 ऐसी  हालत  में  a  देखें  कि  भ्रापने  किसान के  साथ  कहां  तक  न्याय  किया  है  भर  कहां  तक

 न्याय  करने  श्राप  जा  रहे

 समय  समय  पर  झ्रापने  किसानों  के  साथ  जो  वादे  किये  उन  सभी  वादों  को  श्राप

 धीरे-धीरे  भूलते  जा
 संविधान

 में  आपने  कहा
 था  कि  दस  वर्ष  के  अन्दर  wa  छः  से

 १४  वर्ष  तक के  बच्चों  को  मुफ्त  शिक्षा  देने की  व्यवस्था  झाप  कर  लेकिन  आज  श्राप

 कहते  हैं  कि  तृतीय  योजना  के  wt  में  जाकर  से  ग्यारह वर्ष  के  बच्चों  की  शिक्षा

 का  ही  श्राप  प्रबन्ध  कर  सकेंगे  ।  यह  इस  कारण  से  कि  पैसे  की  कमी  a  वास्तव  में

 पैसे  की  कमी  तो  जहां  कहीं  से  पैसा  बचाया  जा  सकता  क्या  वहां  से  पैसा  बचाने  की

 कोशिश  mat  तरफ  से  की  जा  रही  शासन  का  जो  बढ़ता  gat  खर्चा  उसपर

 श्राप  रोक  नहीं  लगा  सके  हैं
 ।

 नशाबन्दी  श्राप  लागू  नहीं  कर  सके  हैं  ।  ये  जो  सब  चीजें

 इनका  खेत  मजदूर  पर  काफी  पड़ता  है
 ।

 श्राप  देखें  कि  दूसरे  पेशे  करने  वाले  जो  लोग

 उनकी  आमदनी  क्या  है  शर  किसान  की  क्या  है
 ।

 आपको  सबसे कम  किसान

 की  ही  मालूम  होगी
 ।

 इसके  बावजूद भी  श्राप  किसान  के  ऊपर  कर  भार  लादते  जा  रहें  हैं  ।

 जो  छोटे  से  छोटा  किसान  जिसके  पास  दस  बिंत वा जमीन  भी  उसको  भी  ara  सरकार

 को  लगान  देना  पड़ता  जहां  तक  दूसरे  वर्गों  का  सम्बन्ध  यदि  कई  पंद्रह  सौ  रुपया

 बारीक
 पैदा  करता

 तो
 उसको  कुछ  देना  पड़ता

 किसान
 को  सूखा  बाढ़  से  जो  हानि

 उठानी  पड़ती  हज़ारों  जो  एक
 समस्या

 बन  कर  उसके  सामने  प्रतिवर्ष  खड़ी  हो  जाती  उसका
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 भी  खयाल  नहीं  रखा  जाता  है  ।  इनके  बावजूद  भी  उसको  लगान  देना  पड़ता  हूँ  ।  यहं

 सोशल  नहीं  सोशल  जस्टिस  के  नाम  पर  आपने  किसान  sf  जो  अवस्था

 उसको  छिन्न  भिन्न  कर  दिया  आप  आंकड़ों  के  आधार  पर  राज  भले  ही  ag  सिद्ध  कर

 दें  कि  पैदावार बढ़  रही  उसकी  हालत  प्रच्छी' हो  रही  लेकिन  वास्तव  में  बात  ऐसी

 है
 ।

 ora हम  कहते  हैं  कि  गरीबों  को
 हम  जमीन

 मं
 कहना  चाहत  हूं  कि

 गरीबों

 को  जमीन  श्राप  दे  नहीं  सकते  इसका  कारण  यह  है  कि  पास  इस  इतनी

 जमीन  नहीं  है  जो  उनको  दे  सकें  ।  मेंने  weal  बताया  है  कि  ३७  करोड़ एकड़  आपके

 पास  ऐसी  जमीन  जिसमें  पैदावार  होती  इसके  १६  करोड़  एकड़  जमीन

 जो  उसका  सुधार  करके  प्राय  गरीबों  को  दे  सकते  पहले  में  २३  करोड़  एकड़  कहा

 करता  था  ।  लेकिन  चूंकि  चार  सौ  करोड़  एकड़  दूसरे  कामों  मैं झरा  गई  इस  वास्ते  वह

 घट  कर  १४  करोड़  एकड़  W  गई  प्लानिंग  कमिशन  के  श्री  sae  नारायण  जी  नें

 मुझ  से  पूछा  था  कि  we  १९  करोड़  का  झांकना  मुझे  कहां  से  मिला  यह  मेंने  आपकी

 ही  किताबों  से  निकाला  है  ।  श्राप  किताबों  को  आपको  पता  चल  जाएगा  कि  इतनी

 जमीन  पास  है  जिसको  सुधार  कर  श्राप  गरीबों  को  दे  सकते  यदि  ७  ऐसा

 feat  तो  देश  की  भी  बढ़  सकंती  है  कौर  गरीबों  को  जिनके  पास  जमीन  नहीं

 जमीन  भी  दी  जा  सकती  है  ।  आपको  चाहियें  कि  श्राप  साफ  कल्टीवेंशन  इन क्रीज  करें  ।

 यदि  आप  यह  नहीं  कर  सकते  हैं  तो  जीवन  मान  निश्चित  कर  यह  श्राफ  लिविय

 फिक्स  कर  दीजिये नीचे  से  नीचा  कौर  ऊंचे  से  ऊंचा  फिक्स  कर  दीजिये  ।  मैं  पूछना  चाहता

 हूं  कि  जिस  देश  की  जनता  की  झ्रामदनी साढ़े  सात  खाने  रोज  वहां पर  मंत्रियों  क्या  होनी

 बड़े  बड़े  जो  उनकी  क्या  होनी  जो  उद्योगपति  उनकी  झ्रामदनी

 कया  होनी  चाहिये  ।  सबको  ड्राप  एक  दुष्टि  से  देखें  और  एक  झ्राधार पर  सबको  लायें  |  केवल

 किसान  के  नाम  पर  इस  तरह  का  बना  कर  श्राप  नहीं  बढ़  सकते  जो  खाई

 उसको  भर  नहीं  सकते  खाई  झगर  आप  भरना  चाहते  हैं  तो  जो  ऊंचे  ऊंचे  पहाड़

 खनको
 तोड़  कर  आपको  उसे  भरना  होगा

 ।
 नहीं  किया  जाता  तो  कुछ  भी

 हो  सकता  है  ।

 श्राप  देखें  कि  शराबखोरी  में  गरीबों  का  कितना  पैसा  जाता  शराब  खोरी  में  गरीब

 किसानों गरीब  मजदूरों  की  ara  का  बीस  सेंकड़ा  चला  जाता  art  देश  मसें
 नशाबन्दी

 लागू  नहीं  कर  सके  आप  किसानों  के  बच्चों  की  पढ़ाई  की  व्यवस्था नहीं  कर

 सके  झाप  जीवन  मान  स्थिर  नहीं  कर  सके  हैं
 ।

 जब  श्राप  इनमें  से  कुछ  भी  नहीं  कर

 सके  हैं
 तो

 संविधान  में  इस  तरह  से  परिवर्तन  करके  ara  किसानों  मैं  विश्वास  पैदा  करेंगे
 a

 ऐसा  करके  प्राय  देश  को  wet  नहीं  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 में  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  बिल  को  वापिस  लेले  कौर

 मौलिक  श्रधिकारों  कैटरीना  पर  दूसरा  बिल  पेश  करे  जिसमें  संविधान  का  mex  करते

 उसकी  प्रतिष्ठा
 को  बनाये  रखते  संविधान  को  उसकी  पूर्ववत  व्यवस्था में  लाने  की

 चेष्टा  ati
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 लोकतंत्रीय  समाजवादी  समाज  का  निर्माण हमारा fait  मुत्तु  हाज़िर

 meq  इसलिए  भूमि  बेंकों  का  राष्ट्रीयकरण इत्यादि  तो  चलेगा  ही  ।  कुछ

 राज्यों  नेजो  भूमि  सुधार  लागू  किये  हैं  उनमें  काफी  कमियां  w  गयी  हूँ
 ।

 उसी  प्रकार  की

 कमियों  को  दूर  करना  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  अतः  मैं  इसका  करता  हूं

 मद्रास  राज्य  में  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  के  लिए  विधान
 sare

 समय यह  प्रस्तुत की  गयी  थी  कि  ae  संसाधनों  किया  पर  भी  अधिकतम  सीमा

 निर्धारित कर  दी  जाय  ।  उस  समय  सरकार  नें  यह  झ्राश्वासन  दिया  था  कि  ऐसा  कियां

 जायेगा  ।  परन्तु  अभी  तक  इस  बारे  मैं  कोई  कार्यवाही  नहीं  हो  यह  भी  स्पष्ट  हो  चुका

 कि  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  के  बारे  में  विधि  की  व्यवस्था  से  बचने  के  मद्रास  राज्य

 मैं  बड़े  भू-स्वामियों  को  काफी  समय  दिया  गया  है  ।  मैं  यह  निवेदन करना  चाहता  हूं

 कि  ata  कषगमਂ  सिद्धान्त  के  रूप  में  भूमि  सुधारों  में  विश्वास  रखता  परन्तु

 इसके  साथ  ही  इसका  यह  भी  कहना  है  कि  सरकार  को  शहरी  are  पर  भी  अधिकतम  सीमा

 निर्धारित  कर  देनी  चाहिए  ।  जब  की  ३६००  रुपयों  की  सीमा  है  तो  बड़े  बढ़ें

 धनिकों  को  क्यों  छोड़ा  जाता  भूमि  सुधार  के  बारे  में  कुल  मिला  कर  १४९  विधान

 विभिन्न  राज्यों  में  बनाये गये  |

 एक  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  मध्यम  श्रेणी  के  रैयतदार  अपनी  जमीनों
 के

 बारे  में  स्वयं  को  अधिकतम  सीमा  के  इन्दर  होते  हुये  भी  सुरक्षित  नहीं  समझते  ।  AK

 यह  भी  सत्य  है  कि  जब  तक  उन्हें  wr  स्वामित्व के  सम्बन्ध  में  पूर्णरूप  से  विश्वास न

 we  अ्रधिक  उत्पादन के  लिए  प्रोत्साहन  नहीं कर  सकते  ।  सरकार  को  इस  बारे  में

 यह  श्राश्वासना[| देना  चाहिए  कि  संयुक्त  समिति  स्तर  पर  विधेयक  में  रह  गयी  सभी  कमियों

 को  यथासम्भव दूर  कर  लिया  जायेगा
 ।

 इससे  यह  होगा  कि  अ्रधिकतम  सीमा  के  अन्तर्गत

 जमीन के  मालिकों  पर  शब्द  के  निर्वाचन  का  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा
 ।

 इन  शब्दों

 से  मैं  विधेयक का  समर्थन  करता  हूं

 fait  दी०  | ५  धार्मा  मैं  इस  विधेयक का  स्वागत  करता  मैं  माननीय

 मंत्री  से  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  संयुक्त  समिति  में  ४५  सदस्य  १४४  विधेयक हैं

 जोकि  बहुत  से  राज्यों  ने  पारित किये  हैं  ।  उन  सबकी  छानबीन  कैसे  की  यह  है

 कि  इस  विधेयक  में  जिन  जिन  भ्र धि नियमों  का
 उल्लेख

 है  उन  सबकी  जांच  संयुक्त  समिति
 द्वारा

 की  जानी  यह
 भी  सकता  सकी  ऐसा  करने के  लिए  कछ

 समितियां  नियुक्त  की
 जायें  ।  संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन में  भी  इन  अधिनियमों  का  एक

 परिशिष्ट  जा  सकता  इससे  पक्ष  और  विपक्ष  दोनों  विचारों  के  माननीय  सदस्यों  को

 लाभ  होगा  ।

 भूमि  सुधार  करना  बड़ा  भ्रावश्यक  भू-सुधार  विधान  का  विरोध  नहीं  होना

 भूमि  सुधार  सम्बन्धी  विधियों
 से  सब  प्रकार  के  किसानों मैं  आत्मविश्वास का  far

 छोटे  भूमि दारों को  इस  से  बहुत ही  लाभ  हुमा  सामाजिक  न्याय की  कौर

 यह  एक  बड़ा  कदम  है
 ।  साम्यवादी  देशों

 को
 छोड़

 लगभग  सभी
 देशों

 में  भूमि  सुधार  संबंधी

 कानूनों का  निर्माण  किया गया  है
 |

 गौर  यदि  यह  विधेयक  हमारे  विधि  मंत्नी  महोदय  ने  प्रस्तुत  किया

 है  तो  बहुत  बड़ी  बात  नहीं  है
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  यह  भूमि  सुधार  विधान  प्रगतिशील  विचारधारा

 प
 पर  आधारित  है  ।  उन  विधियों  से  रूप  में  काफी

 लाभ  गा  है  ।

 अंग्रेजी में



 संविधान  १९६३  १६  ZERR

 ato  च

 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  लोगों का  यह  डर  दूर  कर  दिया  जाना  चाहिये  कि  |

 छोटे  लोगों को  इस  से  कोई  हानि  नहीं  होनी  चाहिए  ।  इस  के  लिए  मेरा  निवेदन  है  कि  यह

 दायरों  के  बड़े  बड़  जायदाद  वाले  लोगों  लागू  होने  के  लिए  भी  विधान  प्रस्तुत  किया

 जाना  चाहिए  ।  केवल  किसानों  के  इसे  न्यायोचित  नहीं

 देता  ।  विधेयक  को  लागू  ।  करते  समय  ag  तो  देखा  ही  जानता  चाहिए  कि  साधनों

 वाले  लोगों  को  किसी  प्रकार की  हानि  न  हो  lar  करनी  चाहिये  fe  विधेयक  को

 न्यायिक  ढंग  से  कार्यान्वित जाना  कि  सभी  प्रकार  के

 । स्वामी इसके  अन्तर्गत  आ  जायें

 fat  हिम्मत सिद का  आज  काल  सदन में  हो  रहेभाषण  सुन  रहा

 हूं  ।  मनोरंजक  बात  यह  है  कि  arta  सदस्य  इस  विधेयक  का  समर्थन  कर  रहे  थे  वे

 वास्तव  में  इसके  विरोधी थे  ।  मेरा  निवेदन  है
 कि

 इस  सम्बन्ध  में  ऐसा  नहीं कहा  जा

 सकता  कि
 इस  विधेयक के

 निश्चित  की  गयी  राज्यों
 द्वारा  अधिकतम

 सीमा  से

 ग भूमि  को  ले  लिया  जायेग  ।  यह  तो प्रत्येक  व्यक्ति के  पास  जितनी भी  भूमि  |

 उस  पर  लागू  होता  है  ।  हमें  इस  afte  से  इस  विधेयक  का  परीक्षण  करना  चाहिये  कि

 | इस से  सामाजिक न्याय  प्राप्त  होता  है  भी  कि  नहीं

 यह  विधेयक  कृषि  भूमि तक  ही  सीमित  नहीं  है  ।  इसके  aia  तो  वह  सभी  भूमि

 भरा जाती  है  जो  चाहे  इमारत  के  लिए  हो चाइं विसी  wa  उद्देश्य  के  लिए  ax  उस  में  कोई

 किसी  भी  रूप  में  रह रहा हो  ।  सोचना  यह  इस  से  किसी  प्रकार की  कोई

 सहायता  प्राप्त  होगी
 ?

 कोई  लाभ  होगा ?

 मेरा मत  यह  है  कि  यदि  यह  विधेयक  कानून बन  गया  तो  सरकार को  बहुत  व्यापक

 अधिकार  प्राप्त  हो  जायेंगे  ।  कौर  इन  व्यापक  अधिकारों  दुरोपयोग  भी  हो

 सकता
 है

 ?
 सरकार  चाहे  तो  वह  बड़ों  असानी  सेक्सी  का  पक्ष  ले  सकती  है  ।

 फिर  इसके  अतिरिक्त यह  भी  व्यवस्था नहीं  है  कि  भूमि  के  भजन  श्र  प्रतिकर  सम्बन्धी

 विधियों को  चुनौती  दी  जा  सक े।

 कानून  ठीक  परन्तु  मेरा  निवेदन ue  है  कि  इस  विधेयक  के  सभी  उपबन्धों पर

 ्  समिति  द्वारा  बड़े  ध्यान पृ वंक  तथा  गम्भीरता  से  विचार  जाना  चाहिए  ।

 जिस  अवस्था  में  यह  विधेयक  arr  मुझे  महसूस  होता  हैकि  इस  से  लोगों  की  भलाई

 की  भ्रपेक्षा  बनाई  अधिक  होगी  ।  सामाजिक  न्याय  के  नाम  पर  प्रभावित  होकर  किसी

 प्रकार  की  शीघ्रता
 करते  गलत  बात  नहीं  की  जानी  चाहिये

 ।  मैं  संयुक्त  समिति  के

 ४५  माननीय  सदस्यों  से  भ्रमित  करना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  विधेयक पर  ध्यानपूर्वक  विचार

 करे
 ।

 कोई  मुआवजे  की  भी  नहीं  है  ।  भूमि  ज  अघिनियम  में  समुचित

 wrest  की  भी  व्यवस्था  है  मेरा  निवेदन  हैकि  न्याय की  से  इसके  सभी  wait

 पर  विचार करना  होगा

 ८...  तीनो
 '  च०

 )  :
 उपाध्यक्ष  महोदय  हमारे  शर्मा  जी  ने  जो  एक  मांग

 qa  की की  उसका  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।  उनका  कहना  है  कि  ये  जो  सारे  १४५  के  करीब  एक्टर

 अंग्रेजी में



 शद  १८८५  (we)  संविधान  १९६३  ै

 इन  सब  पर  ४५  सदस्यों  की  समिति  द्वारा  विचार  किया  जाना  सम्भव  नहीं  है  धौर वह  ठीक

 दीति
 से  इन  सब  पर  विचार  नहीं  कर  सकती है  ।  इसलिए  उनका  सुझाव है  कि  हर  एक  स्टेट के

 एक्स  के  लिए  सब्-कमेटोद्ध  बनादी  जाएं  और  जो  शैड्यूल की  जांच  कर  सकें  |  यह  बहुत  हो

 अच्छा  है  झ्र  इसको  स्वीकार  कर  लिया  जाना  चाहिये  ।

 जब  भूमि  सुघार  सम्बन्धी  कानून  बनाये  जा  रहेथे  या  जब  लेंड  पर  सीलिंग लगाने  के  सम्बन्ध

 में  कानून  बनाये  जा  रहे  तब  यह  की  जा  रही  कि  इससे  जो  सर पलस  जमीन

 निकलेगी  वह  उन  को  दे  दी  जाएगी जिन  के  पास  ज़मीन  नहीं  है  जो  बेजमीन हैं  a  इस  मरे

 द्वैती
 को  पैदावार  में  वृद्धि  होगी  ।  लेकिन हम  जानते  हैं  कि  भूमि  सुघार  सम्बन्धी  कानूनों  के  बावजूद

 भी  खेती  की  पैदावार  इतनी  अच्छी  नहीं  हो  सकी  है  .  जितनी  भ्रमणी  होनी  चाहिये

 थी  और  नहीं  जिस  किसान  safer  स्थिति  हम  भ्रमणी  करना  चाहते  उसकी  स्थिति

 ही  भ्रमणी हो  पाई है
 ।  हमारा  कहना यह  था  जो छोटे  किसान  हैं  झर  जिन  के  पाख

 शमीन कम  है  वे  ऐसी  स्थिति  में  नहीं  है ंकि  उन्नत  तरीकों  से  खेती  कर  सकें  उन्नत  खेती के

 साधनों  को  अरपना  सकें  ।  इस  वास्ते  तजवीज यह  रखो  गई  थी  fe  कोआपरेटिव  फार्मिग  को

 बढ़ावा  दिया  जाए  ।  यह  कोआपरेटिव  फालिंग  का  हमने  प्रयोग  किया  इस  से  भी

 ही  हमारे  हाथलगी  है

 ।

 अब  इस  कानून  के  ज़रिये  जितने
 भी

 ज़मीन  सम्बन्धी  या  सीलिंग  सम्बन्धी  कानन
 उन  को

 जायज़  करार  हम  देने  जा  रहे  हैं  ।  रोक  इस  हेतु  कांस्टीट्यूशनल में  एमेंडमेंड  करने  जा  में

 चाहता हूं  के  इसी  पर  बहुत  हो  लच्छो  तरह  से  विवार  किया  जाए  में  आपके  सामने  बिहार  स्टेट  का

 एक  उदाहरण  रखना  चाहता  हूं  ।  वहां  पर  लेंड  सीलिंग  सम्बन्धी  जो  कानून  बना  उसमें बड़ी  खामी

 रह  गई  है
 ।  जमीन  के  दाम  फिक्स  कसे हों  और  कितने हों  इसके  बारे  में  उस  में

 यह  कहा  गया  है  कि  सब  से  निचले  स्टेंडर्ड  की  जमीन  के  लिए  ४५  रुपये  फी  एकड़  के  हिसाब

 से  मुग् राव जा  दिया  जाए  जब कि  ऐसी  जो  ज़मी  है  उनकी
 मार्किट  वैल्यू  बहुत  बढ़ी  चढ़ी  हुई  2

 बहुत  जबर्दस्त  हैं  ।  मेरा  संकेत  इंडस्ट्रियल इलाकों  से  है
 रांची  हथिया  वगेरह  से

 है
 ॥

 बिहार  के  कानन  के  अन्दर  उस  जमीन का  जो  मुआवज़ा फिक्स  किया  गया  है  वह  ७४

 रुपये  फी  एकड़  फिक्स  किया  है  ।  वास्तव में  an  उस  जमीन को  लेंड  सीलिंग के  wee

 नहीं  for  जाता  है  और  दूसरे  लोगों  के  बन्दोबस्त किया  जाता  है  at  '  एकड़  तब

 हजार  से  चार  हजार  तक  दाम  मिलते  इस  तरह  से  मैँ  समझता  हू ंकि  रैयत  से  जो  जमीन ली

 जाती  है  इतना  कम  मुआवजा दे  कर  उसके साथ  बड़ा  भारी  भ्र न्याय किया  जाता  लेंड  सीलिया

 कानून के  अन्दर  जो  जमीन ली  जाती  है  उसका  मुआवजा  देते  बड़ी  भारी  वेइंसाफ़ी  कौ

 जाती  है  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  बिल  पर  विचार  करते  समय  ज्वायंट  कमेटी  बिहार  केले

 सीलिंग  एक्ट  की  फिर
 से

 जांच
 करे  कौर  जिन

 रैयतों
 की  ज़मीने  हम  इस  कानून  के  अन्दर  ऐसी

 व्यवस्था
 हो  कि  उनका  उचित  दाम  उनको  मिले

 ।
 दो  तरफा  बरताव  उन  के  साथ  नहीं  होना  चाहिये  ।

 बिहार  असेम्बली
 में  हम

 लोगों
 ने  इसका  विरोध  भी  किया  था  ।  लेकिन  फिर  मी  उसर

 ae  बिहार  गवर्नमेंट
 ने  हमारी  कोई  सुनवाई नहीं  की

 ।
 अब  एक  दूसरा  मौका  मिल  रहा  है

 जबकि  स्क्रीन हो  सकती  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  ज्वायंट  कमेटी इसकी  जांच  करे

 a
 amt  वह  पाये  कि

 लेंड  सीलिंग  एक्ट  में
 जो

 रेट
 फिक्स  कियागया  है  ag  सट्टी  adi  है

 अन्याय  की  गुंजाइश  ठो  उसको  दूर
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 श्री
 ऋण  चचा

 माइनिंग  इरिगेशन  प्रोजेक्ट्स  एफोरेस्टेशन  सम्बन्धी  हमारी  जों

 नीति  उसके तथा  इन  प्रोजेक्ट्स  के  फलस्वरूप  खेती  के  लायक  जमीन  हमें  वह  कम  होती

 ना  रही  है  और  इन  इलागकों  में  जो  पापुलेशन  है  वह  बढ़ती  जा  रही  ।  जनसंख्या  के  हिसाब से

 जितनी  खेती  की  पैदावार  होनी  जितनीं  ज़मीन  खेती  के  काम  में  पानी  वह  नहीं

 आ  रही  हैऔर  एक  जबदंस्त  इम्बैलस  तैयार  हो  गया  है  ।  इसलिए  मैं  चाहता हूं  कि  यह  जो

 कांस्टीट्यशन  एमेंडमेंट  बिल  इस  पर  इस  दृष्टि से  विचार  किया  जाये  कि  जितने भी  भूमि

 सुधार  कानून  हैं  जितने  भीਂ  लड  सीलिंग  के  बारे  में  कानून  उन  के  कारण  या  दूसरे  कारणों  से  भी

 खेती  की  पैदावार  को  कोई  धक्का  तो  नहीं  लगता  है  ।  जिस  किसी  कानून की  वजह  इंडस्ट्रीज़

 के  कानूनों  की  वजह  से  भी  खेती  की  ज़मीन कम  होती  है  कौर  पैदावार  में  फक  पड़ता  उसको

 wis  किया  जाए  झ्र जो  कमी  उसको  दर  किया  जाए  ॥

 हर  एक  स्टेट  के  जितने भी  कानून  इस  में  उन  के  लिये  झ्र लग  अलग  सब  कमेटीज़

 चाहियें  ताकि हर  एक  स्टेट  के  कानूनों  की  अच्छी  तरह  उचित  रीति  से  जांच  की  जा

 बही  मेरा  निवेदन है  ।

 श्री  क०  ना०
 तिवारी

 :  उपाध्यक्ष
 यह  जो  बिल  यह

 खतरनाक

 है  ।  वो यह  खतरनाक  इसकी  बजह  है  ।  गोल्ड  कंट्रोल ग्रा डर  लाग  किया  है
 सी

 ०
 डी०  एस०

 स्कीम  को  लाग  किया  है  कौर  इन  दोनों  को  ले  कर  जो  बावेला  मचा  है  उससे  कहीं  ज्यादा  बावेला  इस

 कानून के  पास  होने  के  बाद  अब  सकता  है
 ।

 इस  वास्ते  सिलेक्ट  कमेटी  के  जो  माननीय  सदस्य  हैं
 उनको

 बड़े  गौर  से  इस  बिल
 पर  बिचार  करना  होगा  |

 खुशी  की  बात  है
 कि

 जितने  भी  माननीय  सस्य  हैं  कम्यूनिस्टों  को  छोड़  करके  सभी  ने  इस  बात

 को  मांना है  कि  काफी  तरमीमें  इस  में  होनी  चाहियें  Lt  राइट  श्र  लैफ्ट  का  जो  झगड़ा  है  उस  में

 जाना  नहीं  चाहता  हुं  ।  एक्शन  शर  रिएक्शन  जो  है  उस  में  भी  नहीं  जाना  चाहता  हूं  क्योंकि  यह  कहना

 बड़ा  कठिन  है  कि  कौन  रिएकशनरी  है  भ्र ौर  कौन  रेंवोल्यूदनरी  ।  कभी  स्टालिन  रिवोल्यूशनरी  हुद

 करता  था  ara  उसको  रिएक् दान री  की  संज्ञा  दी  जाती  है  ।  रूस  कहता  है  कि  चीन  रिएक् दान री  है  कौर

 चीन  कहता  है  कि  रूस  रिएक्शन री है  ।  इस  वास्ते  इस  पचड़े  में  पड़ना  मैं  नहीं  चाहता  हं  ।  जो  विधेयक

 शाया है  इस  में  लिखा  em  है  कि  इस  के  अन्तर्गत  सभी  जायेंगे  :  हमारे  हिम्मतरसिहका  जी  ने  ठीक

 कहा  है  कि  सीलिंग  के  बाहर  की  जो  जमीनें  हैं  वे  एफेक्टिड न  हों  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  इस  बात  में  मैं

 उनका  समर्थन  करता  हुं  |  उन्होंने  एक  कौर  बात  कही  है  जिस  का  से  समर्थन  करता  हुं  ।  गांव  के  रहने

 बाले  जो  लोग  हैं  वे  जानते  हैं  कि  जो  जबर्दस्त  आदमी  होता  है  वह  we  चाहता  है  किसी  की  ज़मीन

 को  लेना  तो  या  दूसरे  लोगों  को  इस  तरह  से  इन्फनुएंस  कर  लेता  है
 कि

 गरीब  झ्रादमी  की

 घ्यान  उसको  मिल  जाती  है  ।  इस  तरह  से  जो  ज़मीन  वाले  हैं  वे  मारे  जायेंगे  ।  इसलिये  यह  जो  wifasta

 सो  है  उस  में  खास  कर  वे  लोग  जो  देहात  के  हरिजन  हैं  या  ओडलैस  लेवरर  हैं  जो  आज  भी  सताये  जाते

 हैं  वे  आगे  भी  सताये
 जायेंगे

 हम  लोगों  को  इस  बात  गितजुव च्श  है  कि  सीड  मल्टि प्लिकेशन
 फार्म  जिस

 जिस  ब्लाक  में  बनाये  गये  वहां  धनिकों  की  जमीनें  नहीं ली  गई  गरीबों  की  जमीनें ली  गई  ।  इसलिये

 खतरे  को  हम  लोग  देख  चुके  हैं  सनौर  इस  बात  की  कौर  ज्वायेंट  कमेटी  का  ध्यान  आकर्षित  करूंगा

 कि  वह  बड़े  गौर  के  साथ  इस  पर  बिचार  करें  ।

 में  एक  बात  कौर  कहना  चाहता  हूं  वासियों  एकानमिक  सर्वे  में  हाई  एनडेटेडनेस इन  रूरल

 रियाज़
 के

 बारे  में  मी  दिया  गया  है
 ।

 उस  की  रिपोर्ट  है  कि  जिन  परिवारों  का  सर्वेक्षण  किया  गया  उन
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 में  से  ५०  प्रतिशत  लोग  कर्जदार  थे  ।  गह  हालत  है  ।  तप्ती  हालत  में  ere  गरीबों  की  जमीन
 ले

 लीं

 जायेगी  तो  उन  के  पास  कमाने  का  दौर  फैमिली  के  भरण  पोषण  का  कोई  साधन  नहीं  रहे  जायेगा  ।

 इसके  बाद  में  aes  मामले की  we  भी  सदन  का  ध्यान  आकर्षित

 करना  चाहता  खासकर  अपने  ला  मिनिस्टर  साहब  का  ।  मान  लीजिये
 कि

 हमारे  पास  एक  जमीन  का  एक  एकड़  आधा  एकड  है
 -।

 हम  गरीब  आदमी

 हैं  ।  हमने  किसी  प्रकार  से  १००  रु०  में  या  ५०  रु०  में  जमीने  ले  ली
 ve

 उसकी  मालगुजारी ४  झा  ०
 ८

 झा०  यर  १  रु०  है  ।  हमने  चा  हेगवर्नेमेंट  से  या  साहूकार  से  २००,  Soo,.

 ४०० या  ७००  रु०  कर्जा  ले  कर  उस  जमीन  को  अच्छी  बनाया  |  कहते  हैं  कि  बाप  ६  गुना

 या  १०  गुना  कम्पेन्सेदान  देंगे  मालगुजारी  का  जब  उसकी  माकट  वैल्यू  यानी  बाजार  की  दर  २,०००  रु०

 है
 ।

 इस  कानन  के  मुताबिक  उस  का  जो  ६  गुना  या  १०  गुना  कम्पेन्सेशन  होगा
 ?  उस

 से
 क्या

 लाभ  होगा  ?  मान  लीजिये  कि  मेरी  मालगुजारी  १  रु०  है  तो  हमको ६  रु०  या  १०  रु०  मिलेगा

 जिस  जमीन पर  हमने  ५००  या  ७०० रु०  लगा  कर  ठीक  किया  उस  की  कीमत  २  ०००
 रु०  है

 मगर  हम  को  सिर्फ  ६  या  १०  रु०  मिलेगा  |  यह  कहां  तक  सोशिलिज्म की  बात  होगी  इससे

 गरीबों का  कितना  फायदा  होगा  ।  इस  पर  मंत्री  महोदय  को  खुद  बिचार  करना  चाहिए
 |

 दूसरी  बात  जिस  की  ate  म॑  ध्यान  प्रार्थित  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  ।  हर  जगह  हर  प्रदेश

 में  जमीन  की  सीलिंग है  ।  लेकिन  सब  जगह  जमीन  एक  सी नहीं  है  ।  इस  संबंघ  में  सबसे  बड़ी  दिक्कत  यह

 है  कि  जो  कानून  बनाने  वाले  होते  हैं  वे  ग्राम  तौर  से  ऐसे  होते  हैं  जिनका  देहात  के  जीवन  से  कोई  सम्बंध

 नहीं  होता  जो  गृहस्थी  के  कामों  को  समझते  नहीं  हैं  कौर  न  उनकी  डिफिकल्टीज  को  ही  समझते  हैं
 ।

 सीलिंग  के  लिये  हर  जगह  पर  कानून  बनाये  गये  हैं  जहां  पर  जमीन  की  सिलिंग  १०  एकड से  ले

 पत्र  एकड  तक  है  मैं  बीकानेर  गया  था
 ।

 प्यार  वहां  की  जमीन  का  एक  हजार  एकड़  भी  किसी  के  पास  हो

 al  उससे  कोई  लाभ  नहीं  है  क्योंकि  वह  जमीन  बलूची  है  ।  सारी  वालू  है  वहां  पर  ।  वहां  पर  जो  सीलिंग

 होगी  वह  बंगाल  की  जमीन  या  नेपाल  की  तराई  के  पास  जो  चम्पारन  है  बिहार  में  वहां की  जमीन  के

 बराबर नहीं  हो  सकती  |  इसी  तरह  से  छोटा  नागपुर  है  ।  हर  प्रदेश  में  ae  भ्र लग  सीलिंग  हैं
 ।  आन्

 में  एक  एकड  जमीन  की
 ६  ०००  Go  ४०००  Fo  या  ३  ०००  Fo  कीमत  है  ।

 रिश्तो  लक्ष्मी  बाई  :
 होल  साफ  श्रीनगर में  नहीं  है  ।

 [sere  महोदय  पीठासीन  हुए

 श्री
 क०

 मा
 ०

 होल  ग्राफ  आन्ध्र  में
 न

 सहीकुछ  जगहों  में  है
 ।

 जब  यह  कानून  बन

 जायेगा  तो  हम  को  श्राप  रेवेन्यू  का  तीनगुना  काम्पैंसेशन  भी  दे  सकते  हैं  ।  मिनट  वैल्यू  नहीं  देंगे

 बह  कानून  सारे  प्रान्तों  में  लागू  हो  जायेगा  ।  हमारे  यहां  १  ००
 विधा  २००  बीघा  ar  ४००  बीघा

 जोतने  वाले  लोग  नहीं  हैं  ।  छोटी  छोटी  जमीनों  वाले  हैं  ।  फिर  हमारे  यहां  एक  एकड़  जमीन

 की  कीमत १  ०००  रु०  से  कम  नहीं  ड्राप  कहीं  पर  भी  जा  कर  देख लें  जिस  जमीन की

 मालगुजारी पहले  ४  झा०  थी  वह  की  दर  से  १०  रु०  होगी  ज्यादा से  ज्यादा  प्राप ने  १०

 मुना  भी  दे  दिया  तो  वह  बहुत  कम  होगी
 |
 मैंने  कर्जा  ले  कर  जमीन  का  इम्प्रूवमेंट  किया  है  ।

 सारी  बातों  ख्याल
 FHA  ग्रुप  ने  हम  से  जमीन ले  ली  वह  एक  लीगल

 ढकती  हो  जायेगी
 ।

 श्रगर  कोई  डकैती  करने  जाता  है  तो  श्राप  जेल  में

 डाल  देते  हैं  लेकिन  झाप  इस  कानून  को  कर  पूरी  तरह  से  लीगल  डकैती  की  बात  कर  रहे  हैं  ।

 आप  ने  रोलिंग  का  कानून  पास  किया  अर  रिफार्म  किया  ।  उस  से  जो  जमीन  मिली  उसे  ले  कर  आपने

 ग़रीबों  को  और  हरिजनों  को  बांटा
 ।

 लेकिन  इस  कानून  के  मुताबिक  श्राप  उसी  हरिजन  की  जमीन
 को

 छीन  रहे  हैं
 ।

 मान  लीजिये  मैंने  एक  झोंपड़ी  बनाई
 ।

 पचास  was  में  से  २  एकड़  में  वह  घर  बना
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 क०  aro

 हुमा है  ।  वहां  को  छोटी  सी  इंडस्ट्री  लगानी  है  ।  उसके  लिए  श्राप  जमीन  मांग  रहे  हैं
 ।

 इस  कानून

 के  मुताबिक  उस  जमीन  को  लेंगे  ।  इस  में  कोई  रुकावट  श्राप  के  लिये  नहीं  है  ।  ऐसी  हालत  में

 यह  जरूरी  है  कि  जो  ज्वायंट  कमेटी  बन  रही  है  वह  इस  बात  के  ऊपर  तरह  से  विचार  करे  ॥

 चाहिये  तो  यह  था  कि  इस  बिल  को  पब्लिक  श्रोपीनियन  के  लिये  भेजा  जाता  ।  और  काफी  पब्लिक

 श्रोपीनियन  झा  जाने  पर  फिर  इस  बिल  को  यहां  पर  लाया  जाता  |

 एक  बड़ी  दिक्कत  हम  लोग  यह  महसुस  कर  रहे  हैं  कि  गवर्नमेंट  की  एक  प्रसाद  है  कि  पहले  तो

 वह  कानन  पास  करती  है  फिर  कहीं  से  कोई  प्रेशर  किसी  का  जाता  है  तो  उसके  नतीजे  को  सरकार

 नहीं  सोचती  है  कि  क्या  होगा  लेकिन  पर  कानूनों  को  बदलने  की  कोशिश  करने  लगती  है  ।  जेसे  कि

 गोल्ड  कंट्रोल  का  मामला  है  सी  डी०  एस०  का  मामला है  ठीक  उसी  तरह  से  जो  लोग  राज  इस

 बिल  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  वे  पब्लिक  में  जा  कर  लोगों  को  समझायेंगे  कि  यह  सरकार  गरीबों  की  जमीन

 छीनने  के  लिये  इस  कानन  को  बना  रही  इस  खतरे  को  समझिये  ।  इसलिये श्राप  इस  खतरे  को

 भी  ध्यान  में  रखें  कि  वही  समर्थन  करने  वाले  लोग  जा  कर  श्राप  के  खिलाफ  प्रचार  करेंगे  |

 इस  के  बाद  मनीलेन्डर्स  झान  टाप  कौर  रूरल  क्रेडिट  की  बात  जाती  है  ।  यह  फिगर्स  दिये  गये

 हैं  जयपुर  X9  प्रतिशत  लोग  साहुकार  से  १६  .  ५७  प्रतिशत  सरकार  से  तथा  १३.  ६६  प्रतिशत

 सहकारी  संस्थाओं  से  कर्जा  लेते  हैं  ।  हम  लोगों  के  पास  जो  जमीन  है  गृहस्थों  के  पास  जो  जमीन  है  उस  ले

 वें  कर्ज  लेते  हैं  शादी  के  लिये  विवाह  के  लड़के  की  पढ़ाई  के  श्राद्ध  के  fats  इन  सारे

 कामों  के  लिये  बे  कर्जे  लेते  हैं  ।  जितने  गहरा  होते  हैं  उनको  कर्जा  मिलता  है  जमीन के
 ऊपर

 |

 मान  लीजिये  कि  मेरे  पास  पांच  एकड़  जमीन  है  कौर  उस  पर  मैंने  १  ०००  द्०  कर्जा  लिया  है
 ।

 उसर

 जमीन  के  कम्प  के  रूप  झगर  ATT  हम  को  Yoo  रु०  देते  हैं  तो  श्राप  ही बतला यें
 कि

 चा  हे

 सरकार का  कर्जा  चाहे  मनीलेंडर का  कर्जा  चाहे  को  आपरेटिव का  कर्जा  वह  मैं  कहां से

 aa  करूंगा
 ?

 मैं  एक  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  झगर  मेरे  ्  लेना  चाहते  हैं  तो  सारे

 ले  जो  चाहें  रिफार्म  लेकिन  जितनी  हमारी  लायविलटीज  हैं  उन्हें  भी  ले  लीजिये
 ॥

 आखिर  जमीन  किस  लिये  होती  है
 ?

 जैसे  कोई  रोजगार करता  कोई  करता  है  ale  उससे
 जीवन

 के  सारे  साधनों  को  मुहैया  करता  है  जमीन  की  भी  वही  हालत  है  यह  भी  हमारी  एक  इंडस्ट्री

 इस  को  श्राप  बिट  बाई  बिट  लें  इससे  तो  यह  अच्छा  है  कि  इसको  एक  में  ले  लीजिये  ।  हम  तो  इस

 पक्ष  में  हैं  कि  जैसे  बिनोवा  जी  कहते  ज़हे सर्कल  भूमि  गोपाल  की  यह  सकल  भूमि  गोपाल  को

 हो  लेकिन  उसके  साथ  हमारी  जितनी  लाएविलिटीज  है  जैसे  कर्जा  बाल  बच्चों की  पढाई

 दादी  विवाह  नौकरी  चाकरी  ants,  इन  को  भी  सरकार ले  ले  ।  ऐसा  हो  तो  मैं  इस  पक्ष  में  हूं
 कि  सारे

 लंड  का  नेशनल  लाइजेशन  हो  जाए  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  गोपाल  की  नहीं  सरकार  की  कहिए  |

 श्री  क०  ना०  तिवारी  :  die  समय कम  इसलिए म  आप  से  यही  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि

 सिलेक्ट  कमेटी  को  इस  पर  बड़ी  गम्भीरता  के  साथ  बड़े  इत्मीनान  के  साथ  बिचार  करना  चाहिए  ate

 इसके  जितने  इम्प्लीकेशन्स  हैं  उन  पर  अच्छी  तरह  बिचार  करना  चाहिए  ।  जहां  तक  लोगों  को  मैं  बे

 इस  हाउस  में  सुना  है  उन  सब  का  मत  यही  है  कि  इस  बिल  पर  ठंडे  दिल  से  बिचार  किया  जाए  क्यों  कि

 इस  में  जो  प्रावीजन  हैं  उनके  भ्रन्तगंत  भूमि  हीन  लोग  भी  ग्रा  जाते  हैं  कल्टीवेबल श्रार्टिजन  तक

 जाते हैं
 ।

 तो  इसका  सारे  गरीब  लोगों  पर  बड़ा  प्रभाव  होगा  इस  बात  का  ख्याल  रखना  चाहिए
 ॥

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है
 कि

 इस  पर  श्रच्छी  तरह  ध्यान  देना  चाहिए  इसमें  जल्दबाजी
 न

 होनी
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 डा०  राम  म  let  लोहिया  )  :  अध्यक्ष  इस  बहस  में  मैं  हिस्सा  लूंगा  मुख्य

 तौर  पर  संविधान  के  संशोधन  पर  अपनी  राय  रखने  के  लिए  ।  संविधान  की  बहुत  हद  तक  मैं  इज

 करता  हूं  मैं  चाहता  हूं  कि  जो  कुछ  रुकावट  रहती  है  इस  इज्जत  को  पुरा  करने  के  लिए  वह  ्र  की

 जाए  |  इसी  लिए  मैंने  संविधान  की  कसम  लेते  कुछ  ड्राप  के  सामने  करना  चाहा  था

 सब  सवा  महींने  के  बाद  मुझ  को  मौका  मिल  रहा  है  ।

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  कुछ  कमियां  जो  संविधान  के  बनाते  रहीं  उनके  दूर  करने  का

 मेरे  पास  कोई  इलाज  नहीं  है  ।  लेकिन  नगर  वह  कमियां  हम  में  से  हर  एक  के  दिमाग  में  रहें  तो  शायद

 अपने  रुख  से  किसी  हद  तक  उन  कमियों  को  दूर  यह  संविधान  बनाया  था  गुलाम  भारत  के

 निधियों  ने  ।  जो  संविधान  को  बनाने  की  सभा  बैठी  थी  उसको  चना  था  उन  विधान  सभाओं  ने  जो

 झ  ग्रेजी  जमाने  में  चुनी  गई  थी  श्र  उसी  तरह  से  दूसरी  कमी  रही  कि  जिन  लोगों  ने  इन  विधान  सभाओं

 को  संविधान  बनाने  वाली  सभा  को  चना  बे  सारे  के  सारे  बालिग  नहीं  थे  ।  इसलिए  यह  संविधान

 वाली  मत  पर  बना  हुमा  नहीं  है  ।  ये  दो  कमियां  तो  मैंने  आपके  साम  जो  पुराना  इतिहास  है  उसके

 आधार  पर  रखी  |  सरकारी  पार्टी  उनको  कौर  किसी  तरह
 से

 दूर  कर  सके  तो  बरच्छा है

 लेकिन  कम  से  कन  हम  अपने  दिमाग  में  रखें  कि  आजाद  हिन्दुस्तान  के  सभी  बालिगों  का  बनाया  हुआ

 यह  संविधान नहीं  हैं

 अब  यहां  पर  संविधान  पर  जो  ्  अमल  होता  है  उस  की  दौड़ती  हुई  कुछ  मिसालें  देता  हूं  ।

 घारा
 ४०

 है  इस  संविधान  जिसमें  स्व  राज्य  की  छोटी  इकाइयों  का  जिक्र  है  ।  लेकिन बड़े

 सोच  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  जिला  परिषदें  शर  गांव  बजाये  इसके  कि

 वे  खुद  मुख्तार  ताकत  वाली  मन  पर  वे  इस  तरह  रहती  हैं  कि  या  तो  प्रदेश  सरकार

 या  कोई  संस्था  उनको  भ्रष्ट  मान  ले  तो  वे  भंग  कर  दी  जाती  हैं  ।  इसी  तरह  से  मान लो  कि

 प्रदेशीय  श्र  केन्द्रीय  सरकारें  भ्रष्ट  हों  तो  फ़िर  उनको  क्यों  न  भंग  कर  दिया  जाए ।  वे  भी  स्वराज्य

 की  इकाइयां  हैं  चाहे  वे  बड़ी  हों  या  छोटी  हों  }

 इसी  तरह  से  मैं  धारा  ३४४  के  बारे  में  कहना  चाहता  प्रौर मैं  प्रापक  सामने  बहुत  के  साथ

 करना  चाहता  हुं  कि  जब  तक  वह  इस  संविधान  में  है  तब  तक  किसी  भी  areal  का
 इस

 सदन  में  भ्रंग्रजी  बोलना  संविधान  को  तोड़ना  ह  ,  उसे  भग  करना  है  ।  इसलिए  या  तो  वह  धारा  खत्म

 कर  दी  जाए  वरना  इस  सदन  में  का  इस्तेमाल  बन्द  किया  जाए  ॥  मैं  नहीं  कहता

 कि  उसकी  जगह  हिन्दी झरा  जाए  ।  बल्कि  मेरा  कहना  है  कि  उसकी  जगह  हिन्दुस्तान  की  सभी

 भाषायें  आरा  जायें  और  लाख  हो  जायें  और  उनके  तरजुमे  का  भी  इन्तिज़ाम  हो  जाए I

 इसी  तरह  से  मैं  सामने  वोटों  की  जब्ती  की  बात  रखना  चाहता  हूं  ।  जो  उम्मीदवार

 लोग  र्फ गस  जमा  करते  हैं  उसकी  जब्ती  की  बात  तो  किसी  हद  तक  समझ  में  कराती  है  लेकिन  वोट  गिनते

 जिन  पार्टियों  को  मान्यता  दी  जाती  है  उनके  उन  उम्मीदवारों  के  वोट  नहीं  गिने  जाते  जिनकी

 जमानत जब्त  हो  जाती  है  ।  वे  बोट  जब्त  कर  लिए  जाते  हैं  ।  fas  उन  उम्मीदवारों के  वोट  गिने

 जाते  हैं  जिनकी  जमानत  जब्त  नहीं  होती
 ।

 जमानत  का  जब्त  होना  समझ  में  है  लेकिन

 हमारे  देश  में  वोट  जब्त  हो  रहे  हैं  +.

 mea  महोदय  अरब  सारे  विधान  पर  जहां  तहां  से  se ०  ॥

 डा०
 राम  मनोहर

 लोहिया
 :  मैं  बहुत  सरसरी  तौर  पर  कहना  चाहता  हूं  ।  मेरा  मकसद  संविधान

 और  संविधान  के  संशोधन  की  महत्ता  पर  बोलने  का  है  श्र  मैं  रोका  ज
 यादा  वक्त  नहीं  चार

 पांच  मिनट  में  अपनी  बात  खत्म  कर  दूंगा
 ।

 लेकिन  नगर  टोका  टाकी  हुई  तो  बढ़  जाएगा  |

 1300  (Ai)  L
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 [att  राम  मनोहर

 इससे  अच्छा  है  कि  मुझ  चलने  दिया  जाए  ।  इस  सदन  में  जो  बठ  हैं  व  संविधान  पर  कौर  संविधान  के

 के  संशोधनों  पर  विचार  करते  इसलिए  यह  बात  उनके  दिमाग  में  रहनी  चाहिए  ।

 अरब  मैं  एक  कौर  चीज  झ्रापके  सामने  लाना  चाहता  हूं  ्र  वह  है  मुनियों  का  सवाल  |

 लोग  इस  सवाल  को  यह  कह  कर  टाल  देते  हैं  कि  नगर  इंडिया  गेट  पर  पंजुम  ज  की  मूर्ति  लगी  है

 या  लोक  सभा  के  सामने  लाड  इरविन  की  मति  लगी  है  तो  इससे  क्या  जाता  जाता  प्रौढ़  कम  से  कम

 हिन्दुस्तान  में  किसी  को  ऐसा  नहीं  कहना  क्योंकि  यहां  तो  सारा  हिन्दू  धर्म  ही  alt  पूजा  पर

 टिका  gar  है  ।  लेकिन  मैं  कहना  हूं  कि  अब  समय  a  गया  है  कि  २६  जनवरी  तक  ये

 दो  मूर्तियां  हट  जानी  ate  जानें  पंजुम  की  मूर्ति  की  जगह  महात्मा  गांघी  किए  लगाई  जाए

 eee +

 प्रत्यक्ष  महोदय
 :

 मगर  यह  तो  विधान  में  नहीं  है
 |

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :.  यह  ब्रिटेन में  मैं  प्राकार  बता  दूं  किस  तरह  UF

 गुलाम  भारत  था  कौर  गराज  एक  ग्रा ज़ाद  भारत  है  ।  गुलाम  भारत  लोरर  आजाद  भारत  के

 बीच  में  घारावाहिकता  नहीं  रहनी  वह  टूटनी  चाहिए  ।

 है  उससे  कुछ  सम्बन्ध  तो  होना  चाहिए  ।

 महोदय  :
 मुश्ते  पांच  मिनट  देने  में  कोई  उख्य  नहीं  लेकिन  जो  मामला  सदन  के  सामने

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :
 गुलाम  भारत  के  हमको  अवगुण  खत्म  करने  हैं  शौर  इसका  सबसे

 wey  तरीका  यह  है  कि  जानें  पंजुम  की  मुती  की  जगह  महात्मा  गांधी  की  मूर्ति  लगायी  जाए

 ला  इरविन  की  मुती  की  जगह  नेता  जी  सुभाषचन्द्र  बोस  की  मूर्ति  लगायी  जाए  ।  ये  दो  चीजें हो  जाएं  ।

 सभी  तो  सारा  जितना  काम  होता  स्वा  धी वन ता  दिवस  होता  उसकी  परेड  होती  या  लोक  सभा

 का  काम  होता  वह  सब  इन  दो  साम्प्राज्यशाही  मूर्तियों  की  नजर  के  नीचे  होता  है  ।  (  श्रन्तर्बाघा  में  )

 महोदय  :  लोग  एतराज  कर  रहे  बाप  के  भाषण  का  कुछ  सम्बन्ध  उस  मामले  से  होना

 चाहिए  जो  कि  हाउस  के  सामने  है  ।

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  जो  लोग  एतराज  कर  रहे  हैं  उनकी  तरफ  मैं  मुखातिब  होऊंगा

 तो  amt  कहेंगे

 भ्या  महोदय  :  उनकी  तरफ  तो  मैं  आपको  मुखातिब  नहीं  होने  मगर  मेरी  तरफ

 faa  होते  हुए  भी  कुछ  तो  उस  बारे  में  बोलें  जो  चीज  इस  हाउस  के  सामने  है  ।  अब तो  झप

 संविधान  से  भी  बाहर  चले  गए  |

 डा०  राम  मनोहर  हमारे  संविधान  में  सब  से  पहला  जुमला  है  कि  हम  एक  सावंभौम

 गणतन्त्र हैं  ।  सावंभौम  यानी  जिसकी  सब  से  ऊपर  ताकत  पौर  हम  गणतन्त्र  हैं  यह  पहला  वाक्य

 है  ।  भर  नगर  इस  सार्वभौम  गणतन्त्र  का  जो  भी  काम  होता  हो  वह  इन  दो  साम्प्राज्यशाही  मूर्तियों

 की  नजरों  के  नीचे  होता  तो  उससे  संविधान  तो  टूटता  ही  है  ।  )

 प्रत्यक्ष  महोदय
 :

 आगे  चलिए  ।  लोग  एतराज कर  रहे  हैं  ।

 डा०  रास  मनोहर  झ्रध्यक्ष  मैं  प्रापक  हुक्म  से  बंघा  हुआ  नहीं  तो  इन  लोगों

 को
 मैंने

 पहले  भी  देखा  है  ak  ant  थी  देख  लूंगा
 ।

 लेकिन  मुश्किल यह  है  कि  मैं  हुक्म  से
 दवा हूं
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 महोदय  श्राप  ्

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  तो  मेरा  कहना  यह  है  कि  यह  काम  २६  तक

 खत्म  हो  जाना  जरूरी  मैं  यह  भी  कहता हूं  कि  यह  जो  तजवीज  मैंने  रखी  इस  पर  कांग्रस  वालों

 ने  भी  दस्तखत  किये  थ  ।  मैंने  अध्यक्ष  महोदय  का  हुक्म  माना  वरना  मैं  यह  तजवीज  यहां  पर  लाता
 ।

 उस  पर  कांग्रस  वालों  ने  दस्तखत  किए  उस  पर  कम्युनिस्ट  लोगों  ने  दस्तखत  किए  हैं  ae  सभी

 की  यह  इच्छा  है  कि  यह  काम  जितनी  जल्दी  हो  जाए  बरच्छा  है  कि  लाड  इरविन  की  मूर्ति  की  जगह

 नेता  जी  सुभाष  चन्द्र  बोस  की  मति  लगायी  जाए  जार्ज  पंचम  की  भर्ती  की  जगह  महात्मा  गांधी  की

 भर्ती  लगायी जाये

 श्राप  कहते  हैं  कि  हमारी  पत्थरों  ने  में  अच्छा  काम  नहीं  किया  ।  क्यों  अच्छी काम काम

 नहीं  किया  इसका  कारण  यह  है  कि  वाली  पल्टन  में  ate  राज  जो  मौजूदा  हिन्दुस्तान  को

 पल्टन  है  उसमें  घारावाहिकता का  सम्बन्ध  कायम  मैं  कहता  हूं  कि  हमको  किसी
 न

 किसी

 वक्त  इनकलाबी तौर  पर  इस  सम्बन्ध  को  तोड़ना  होगा  ।  यह  मुझे  प्राय  के  सामने अरज  करना

 संविधान  से  बिलकुल  जुड़ी  हुई  चीज़  इस  तरीके  से  जब  हम  यहां
 बैठे  रहत ेहैं  लोक  सभा  के

 रहते  हुए  तो  लोक  सभा  के  सामने

 mere  महोदय  :  श्री  श्राप  बिल  पर  झरा  जाएं  ।  आपने  कहा  कि  श्राप  कहना  चाहते  थे

 इसलिए  wa  श्राप  बिल  पर  झरा  जाएं  ।

 डा०  रास  मनोहर  लोहिया  :  मैंने  तो  aaa  दर्ज  किया  कि  मैं  मुख्य  रूप  से  संशोघन  कौर

 संविधान  पर  बोलना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  बिल  का  सवाल  है  वह  एक  मिनट  में  मैं  बात

 खत्म कर  दंगा  ।  मैं  आपका  ज्यादा  वक्त  नहीं  लूंगा  ।  बिल  से  मुझको  क्या  मतलब  क्योंकि  सारी  जमीन

 की  नीति  बदलनी है  |  यह  इस  तरीके  से  छिटपुट  नीतियों  से  नहीं  चलेगा  ।  यह  तो  एक  ही  थली  क

 दो  मिले जुले  चट्टे  बट्टे  हैं  जो  कि  छोटी  मोटी  चीजें  रख  रहे  हैं  ।

 श्रच्यक्ष  महोदय  :  मैं  डा०  साहब  से  कहुंगा  कि  मैं  उनको  २०  मिनट  या  ry  मिनट  दे  भी

 दूं  लेकिन  उसमें  झगर  वह  बिल  पर  तो  एक  मिनट  बोलना  चाहें  कौर  २४  मिनट  बाकी  चीज़ों  पर  बोलें

 तो  मैं  उनको  क  से  समय  दे  सकता हूं  ।  कर्ब  जसा  उन्होंने  कहा  कि  जो  कौर  बातें  उनको  कहनी  हैं

 उनको  वह  ४,  ५
 मिनट  में  ख़त्म  कर  देंगे  तो  बाकी

 १५
 मिनट  are  वह  बिल  को  दें  तब  तो  ठीक

 है
 |

 भ्राख़िर  कुछ  निस्बत  तो  होनी  चाहिए

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अब  बिल  के  लिए  मुझे  जमीन  की  नीति  पर  बोलना  है  लेकिन

 चूंकि  ag  ज्यादा  लम्बी  चीज़  है  इसलिए  मैं  उसमें  नहीं  पड़ना  चाहता  |  इस  समय मैं  संशोधन श्र

 संविधान पर  ही  बोलना  चाहता  हूं  कौर  बिल  को  मैं  छोड़ता  हूं
 ।

 जहां  तक  ज़मीन का  सवाल  है

 जमीन  के  बारे  में  हमारी  नीति  बिलकुल  साफ़  है  कि  एक  खेतिहर  खानदान  बिना  मशीन  लगाये  जितनी

 ज़मीन
 पर

 खेती
 कर  उसकी  तीन  गुनी

 तक
 ज़मीन  उसके  पास  रहनी  चाहिए  ।  यह  जमीन के  बारे

 में  हम  लोगों  की  नीति  है  प्रौढ़  उसके  भ्र नू सार  सारा  काम  होना  चाहिए  ।

 शहरों  में  भी  जो  जमीनें  हैं  जिनके  कि  ऊपर  बड़े  बड़े  लोगों  ने  कब्ज़ा  जमा  रखा  खास  तौर  से

 जो  सरकारी  प्रौढ़  अन्य  लोगों  के  कब्ज़े  में  चली  गई  एक  सरकारी  अफ़्सर  के  पास  ५-४  कौर

 १०-१०  एकड़  बगीचा  रहता  जसे  कि
 कलर्स  वगैरह  के

 मकान  झौर  साथ  में  बगीचे  होते

 उनका  भी  बंटवारा  होना  चाहिए  क्योंकि  यह  सारी  ज़मीन  का  सवाल  जुड़ा  हुआ  है  इस  बात  से  कि

 राज  हमारे  देना  में  कौर  दिली  जसे  शहरों  में  एक  रद्दी  से  रद्दी  कमरे  का  किराया
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 राम  मनोहर

 लगता है  Yo  ७०  रुपये
 ८०

 रुपये  जब  उसी  ढंग  के  नहीं  बल्कि  उससे  पांच  गुना

 दस  गुना  ज्यादा  भ्रच्छे  कमरों  का  किराया  मासिवा  शहर  में  २५  रुपये  महीना  पड़ता  है
 ।  आखिर

 इसका क्या  सबब  है  ।  यह  एक  दफ़  सवाल  सामने  भी  पाया  कि  किसानों  से  जो  जमीन  सरकार

 २  रुपये  ८  या  ३  रुपये  गज़  में  खरीदती  उसी  ज़मीन  की  कीमत  ५-१०  वर्ष  के  अन्दर  ५०  रुपये

 भर  १००  रुपये  गज  हो  जाया  करती  है  |  कब  इन  चीजों  के  ऊपर  हम  लोगों  की  पूरी  तरह  से
 विचार

 करना  चाहिए  कि  भले  ही  ज्यादा  दिन  क्यों  न  लग  जायें  कि  क्या  बात  है  कि  रुपये  दो  रुपये  की  चीज़

 १००  रुपये  और  १४०  रुपये  में  बिकने  लग  जा  सकती है  ।  उस  वक्त जब जब  मैंने  सवाल  छुड़ा था

 तो  सरकार  की  तरफ़  से  खाली  जवाब  मिला  कि  ठीक  है  हम  कोशिश  करेंग  कि  किसानों  को  भी  उसी

 क़ीमत  में  से  कुछ  हिस्सा  मिल  जाया  करे  ।  लेकिन  मेरा  यह  मक़सद  ख़ाली  नहीं  मैं  यह  चाहता  था

 कि  ज़मीनों  की  कीमत  हमेशा  इतनी  नीची  रहे  कि  उन  जमीनों  पर  बने  हुए  मकानों  में  जो  लोग  रहें

 उनको  सस्ते  किराये  में  कमरे  सिल  सकें  ।  तो  यह  सारा  जो  ज़मीन  का  सवाल  है  वह  एक

 नीति  वाला  लम्बा  सवाल  है  उस  पर  कभी  अच्छे  तरीके  से  बहस  हो  तो  उसमें  ज़रूर  में  लम्बा

 हिस्सा  लूंगा  ।  लेकिन  जेसा  मैंने  कहा  संविघान  भ्र ौर  संविधान  के  संशोधन  की  बात  को  हमें  अपने

 दिखाकर  में  बहुत  महत्ता  के  साथ  झ्रहमियत  के  साथ  रखना  चाहिए
 ।

 हमरा  संविधान क़दम  क़दम

 पर  टूटता रहता  है  ।  झ्र भी  इस  लोक  सभा  के  सामने  कुछ  दिन  हुए  ३०-४०  सुनार  गिरफ्तार हुए

 साढ़े  बारह  बजे  गिरफ्तार  हुए  थे  शर  ६  बज  तक  वह  मोटर  गाड़ी  में  बठाये  रख  ।  यह  बिलकुल

 संविधान  के  खिलाफ़  है  ।  जब  कोई  गिरफ्तार  हो  जाय  तो  घंटे  के  अन्दर  उसको  जेल

 में  रख  देना  चाहिए ।  ऐसा  तो  नहीं  होना  चाहिए  कि  वह  जहां  तहां  मारा  मारा  फिरे  ।

 मैं  oval  घन्यवाद  देता  हूं  कि  मुझे  यह  मौका  दिया  कि  किसी  क़दर  संविधान  कौर

 संविधान  के  संशोधन
 के

 बारे  में  अपना  विचार  ध्  |  लेकिन  मैं  देखता  हूं  कि  जरा  उघर  वाले  लोग

 बड़े  नाजुक  दिल  के  हैं  प्र  ज़रा  में  घबड़ा  जाया  करते  हैं  इसलिए  मैं  acl  इस  बात  आगे  बढ़ाने

 से  छोड़ता हूं  ।

 शक्लो  सुखिया  :  संविधान  संशोधन )  विधेयक  बहुत  विवादास्पद

 बात बन  गई  है  ।  उसी  तरह  जिस  तरह  नाज  स्वर्ण  नियंत्रण  आदेश  ae  झनिवायें  जमा  योजना

 विवादास्पद बने  हुए  हैं  ।  इस  बारे  में  मेरा  निवदन  यह  है  कि  याद  अघिकारी  लोग  गर  सहानुभूतिपूर्ण

 तो  शब्द  की  व्याख्या  में  किसानों  कृषि  श्रमिकों  और  ग्रामीण  कारीगरों  के

 पास  भूमि  को  शामिल  करने  से  निधन  वर्ग  को  बड़ी  कठिनाई  होगी  यह  ठीक  हे  कि  समाजवादी  समाज

 के  निर्माण  के  लिए  हम  वचनबद्ध  हैं  ।  उसके  लिए  भूमि  सुघार  बड़  आवश्यक  हैं  ।  परन्तु हम  तो

 लोक  तन्क़ीद  समाजवाद  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  उसमें  यह  जरूरी  है  कि  जो  भी  परिवर्तन  किया

 जाय  लोगों  की  मर्जी  से  हो  ।

 पंचवर्षीय  योजनाओं  में  समाजवादी  योजना  पर  ही  बल  दिया  गया  है
 ।  संविधान के  अनुच्छेद

 ३८  शौर
 ३६  में  यह  समाजवादी  लक्ष्य  की  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  पर न्य  मेरा  निवदन  है  कि  यदि

 भू-सम्पत्ति  के  केन्द्रीकरण  को  कम  करना  आवश्यक  ही  तो  शहरों  में  बड़े  बड़े

 व्यापारियों  ate  सम्पत्ति  स्वामियों  के  हाथों  में  घन  इकट्ठा  होने  से  रोकी  जाना  भी  परम  झा वद यक

 बहरी  झाय  की  श्रघिकतम  सीमा  को  निर्धारित  करना  उतना  ही  आवश्यक  है  जितना  कि  क़षि
 ma  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करना  |

 +मल  अंग्रेजी  में
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 इस  विधेयक  की  आवश्यकता  शायद  इसलिए  हुई  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  रात  बाड़ी

 भूमि  पर  केरल  अधिनियम लाग  करने  की  शझ्रनमति नहीं  दी  मेरा  निवेदन है  कि  रैयत

 a  केवल  बिचौलियों जोड़ी  भू-स्वामियों  की  स्थिति  जमींदारी  शर  जागीरदारों  से  भिन्न  है
 ।

 प्रौढ़  लगान  वसूल  करने  वाले  नहीं  उनको भूमि  पर  पूरे
 मालिकाना  अधिकार  प्राप्त

 अतः  मेरा  कहना  है  कि  उनके  मामलें  पर  सरकार  को  बड़ी  सहानुभूतिपूर्ण  विचार

 करना  चाहिएं  ।  इसके  अतिरिक्त  प्रतिकर  यथासम्भव  बाजार  भाव  पर  दिया  जाना

 यह  बाजार  भाव  का  कम  से  कम  ८०  प्रतिशत  तो  होना  ही  चाहिए  ।

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि  राज्यों  द्वारा प्राप्त  की  गयी  फालतू  भूमि

 हीन  कृषि  श्रमिकों  को  दी  जानी  छोट  छोट  भू  स्वामियों  waar  उन  व्यक्तियों

 को  नहीं  जिन  के  पास  खंती  करने  के  लिए  काफी  भूमि  है  मैं  यह  भी  उल्लेख  करना  चाहता

 हूं  कि  nara  भूमि  अधिनियम  सीमा  अधिकतम
 के

 अन्तर्गत  एक  विवाहित  महिला  को  १८

 स्टौण्डडं  एकड़  की  अनुमति  जबकि  एक  श्रविवाहित  प्रौढ़ा  ३०  स्टैण्डर्ड  एकड़ की

 है  |  महिलाश्रों  में  इस  प्रकार  का  भेदभाव  नहीं  होना  चाहिए  ।  विवाहित  महिला

 को  कम  से  कम  १५  स्टैंडों  एकड़  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।  mare  भी  ऐसी  कमियां

 हैं  जिसकी  कौर  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  ध्यान  दिलाया  है  ।  उन  सब  की  व्यक्त

 समिति  का  ध्यान  जाना  चाहिए  ate  उस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  |

 श्री  वापस  निद  अध्यक्ष  यह  विधेयक  संविधान  का  संशोधन  है

 उस  का  स्वागत  करते  हुए  में  संविधान  के  सम्बन्ध  में  कुछ  करना  चाहता हूं

 नाटिकल  ३१ए  में  दिये  गए  शब्द  को  लेकर  यह  संशोधन  का  प्रस्ताव  किया  गया

 मेरा  इस  सदन  से  खास  तौर  पर  यह  है  कि  जब  संविधान  समय

 सम्पत्ति  के  बारे  में  केवल  पार्टिकल  ३१  में  व्यय  था  की  गई  थी  ।  ग्राफिकल

 ३१  के  अनुसार  सरकार  को  यह  शअ्रधिकार  दिया  गया  कि  वह  के  द्वारा  हर  प्रकार

 की  सम्पत्तियों को  हासिल  कर  सकती  लेकिन  उन  सम्पत्तियों  के  लिए  कुछ  मुआवजा  देना

 जो  कि  कानन  के  द्वारा  निर्णीत  होगा  वह  मुआवजा  किसी  अदालत  में

 नहीं  किया  जा  उस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  उठाई  जा  सकती  ।  प्रापर्टी की  उस

 भाषा  में  शहर  की  प्रापर्टी  और  देहात  की  चल  सम्पत्ति  और  दोनों

 शामिल  लेकिन  बाद  में  कुछ  ऐसी  सुरत  झाई  कि  उस  प्रापर्टी  को  हम  ने  दो  हिस्सों

 में  बांट  दिया--एक  शहरी  प्रापर्टी  श्र  दूसरी  देहाती  प्रापर्टी  ।

 देहाती  प्रापर्टी  के  लिए  संविधान  में  हम  ने  झरांटिकल  ३१-क  रखा  ।  झ्रार्टिकल  PR eri  प्रथम

 बार  १९५९१  में  उस  के  बाद  उस  में  REUY  में  संशोधन  gar  शौर  apt  १९६३

 में  हम  फिर  उस  में  संशोधन  कर  रहे  इस  का  तात्पयं  यह  है  कि  श्रार्टकिल  तक

 नि at  बार  संशोधन  हो  चका  eat  यह  झ्राखिरी  संशोधन
 tt  Soy

 की  परिभाषा को  ले

 किया जा  रहा  है  ।  को  परिभाषा  पहले  भी  है  झ्राटिकल  ३१-क  में  ।  उस  परिभाषा

 में  कहीं  कोई  खामी  जिस  को  दूर  करने
 के  लिए यह  संविधान का  संशोधन  om

 सदन  के  सामने  पेश  है  ।

 इस  सदन  से  मेरा  केवल  इतना  कहना  है
 कि

 हम  को  बार-बार  एक  पार्टिकल को

 संशोधित  करने  की  नौबत  है  कौर  संशोधन
 किये  गए  संविधान  के  म्रनुसार  जब  भी  हम

 कानून  बनाते
 तो  हर  बार  सुप्रीम  कोट॑  और  हाई  कोर्ट  कह  देते  हैं  कि  वह  संविधान  के
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 सिहासन

 विरुद्ध  इस  लिए  वह  जायज  नहीं  है  ak  फिर  उस  को  जायज  करने  के  लिए  हमें  art

 पड़ता है  इस  का  at  है  कि  कहीं  कुछ  खामी  है  हमारे  संविधान  के  बनाने  वालों  में  ।

 माननीय  डा ०  की  और  बातों  से  हम  एग्री  नहीं  करते  हैं  ।  उन्होंने  कहा  कि

 नाबालिगों
 ने  यह  संविधान  बनाया  यह  बात  नहीं  संविधान  बनाने  वाले  बालिग

 श्रव्य  उन  में  से  एक  में  भी  था  ।

 श्री  सिंहासन  सिंह  जैसा  कि  मैंने  कहा  संविधान  बनाने  वाले  वालि  थे  ae  हमारे

 सदर  साहब  भी  उन  में

 लेकिन  डा०  लोहिया
 की

 एक  बात  जरूर  ठोक  है
 कि

 संविधान  बनाने  के  लिए  गुलाम

 भारत  के  प्रतिनिधि चुन  कर  mu  थे  प्र  उन्होंने  स्वतंत्र  भारत  का  संविधान  बनाया  ।

 मेरे  मन  में  बहुत  दिनों  से  यह  भावना  है
 कि

 संविधान  बनाने  वालों  के  मन  में  शायद  यह

 आकांक्षा  रही  हो  कि  इस  देश  में  समाज॑वाद  की  रचना  लेकिन  संविधान  बनाया  गया

 पूजो वाद  का ।  उन  की  भावना  रही  समाजवाद की  लेकिन  पूंजीवाद  संविधान  बना  ak

 इस  लिए  हमारा  देश  समाजवाद  की  तरफ  इस  के  लिए  बार-बार  संविधान  में  तरमीम

 झर
 तब दोलो  करने

 की
 नौबत  aril  लेकिन  मुझे  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि

 यद्यपि  समाजवाद  की  तरफ  हम  लेकिन  उस  बढ़ने  में  भी  हमारे  दो  दष्टिकोण  हो  गए

 राज  समाजवाद  रहा  हैदेहातों  लेकिन  वह  शहरों  में  नहीं  चल  रहा

 इस  बात  पर  इस  सदन को  बिचार  का  पड़ेगा

 माननीय  श्री  तिवारी  शौर  श्री  हिम्मतर्सिहका  कहा
 कि

 जो  संशोधन  हम  कर  रहे

 उस  का  दुरुपयोग  होगा  श्र  कौन  दल  करेगा
 ?

 जो  राज  इस  का  विरोध  कर  रहा  है

 अर्थात  स्वतंत्र  पार्टी के  कहा  गया  कि  इसके  ज़रिये  ज़मीन  ले  ली  जायगी  कौर

 ग़रीब  लोग  ज़मीनों  से  महरूम  हो  और  वह  ज़मीन  श्र  काम  में  लाई  जायेगी  1  संविधान

 की  तरमीम  से  ज़मीन  नहीं  लो  जायगी  ।
 ज़मीन  लेने  के  लिए  अलग  कानून  बनाना  पड़ेगा  |

 वह  कानून  जो  चह  संविधान  के  अन्तरगत  बनता  है  या  वह  झगड़े  की  चीज  बनती

 लेकिन  जमीन  लेने  के  लिए  ग्रहण  कानून  बनेगा  |

 इस  बारे  में  मेरा  दृष्टिकोण  यह  है  कि  झा टिकल  ३१  प्रापर्टी  के  सम्बन्ध  में  है  ।  उस

 mena के  साथ  ऑआ्रार्टिल  जोड़  कर  परिभाषा  में  हम  उलझे

 हुए  हैं  और  उस  में  हमारी  गाड़ी  उलझी  हुई  ठीक  नहीं  पाती  है  इस  लिए

 हम  झपने  कानूने  मंत्री  से  कहेंगे  कि  वह  आर्टिकल  ३१,  ३१-ए०  ३१-बी०  इन  तीनों

 को  साथ  ले  कर  यह  संशोधन  करने  की  व्यवस्था  क्यों  नहीं  करतें  कि  जितनी  भी  प्रापर्टीज

 वे  एक  तरह  से  चलें  ।

 हम  ने  इम्पीरियल  बैंक  का  राष्ट्रीयकरण  लाइफ  इन्शोरेंस  कम्पनियों  का

 जो

 करण  किया
 ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  भी  कहा  मुझे  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  उन  को

 हम  ने
 वह  श्रार्टकल  ३१  की  रू  से  नहीं  दिया  |  इन  को
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 वेल्स  से  अधिक  मझावजा  दिया  गया  ।  कभी  केरल  के  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  पु्ावज भ्झ

 की  जो  परिभाषा की  गई  वद  २५  परसेंट  लस  दन  मिनट  वलय  है  ।  अर्थात wit  मेरी

 ज़मीन  की  मिनट  वैल्यू  सौ  रूपये  तो  मुझे  सिफ़  पच्चीस  रुपये  मुआवजा  दिया

 था  जो  मालगुजारी हम  सरकार  को  देते  उस  का  कुछ  भ्रचूपात, च्  या  पचास

 गना  दिया  जायगा  ।  लेकिन  जहां  तक  पूंजीपतियों  की  सम्पत्तियों  का  सम्बन्ध  अगर हम  ने

 कोई  कल-कारखाने  हम  ने  एयरवेज़ को  तो  उन  के  सड़ेगले  पुर्जों  की  कीमत

 बाजार-भाव के  हिसाब  से  दी  हम  ने  बैंक  का  राष्ट्रीयकरण  तो  यदि

 दस  रुपये  के  शेयर  का  बाजार-भाव  सौ  रुपये  या  उस  से  अघिक  था  तो  मझ्ावजा उस भाव उस  भाव

 कें  हिसाब से  दिया  ॥  लाइफ़  इंशोरेंस  कम्पनियों  राष्ट्रीकरण  करते  हुए  भी  हम  ने

 मुआवजा  मार्केट  वेल्यू  से  कई  गना  दिया  ।  लेकिन  ज़मीन  का  जब  सवाल  है  तो  हमारा

 तब  समाजवादी ढांचे  पर  चलने  वाली  सरकार कुछ  ही  किस्म  का  होता  है  |

 दूसरी  तरह  का  मार्किट  seq  लगाये  यह  बात  कुछ  समझ  में  नहीं  जाती  इस  ,  तरह  का

 दोतरफा  व्यवहार  देहातों  के  लिए  अलग  मार्किट  वैल्यू  atk  दायरों  के  लिए  wer  मार्किट

 aq  देहातों  के  लिए  wat  कानन  शहरों  के  लिए  अलग  कानून  देहातों के  लिए  zat

 व्यवहार  भर  गहर  के  लिए  व्यवहार  इसको  शायद  देश  बहुत  दिनों  तक  बरदाश्त  नहीं

 करेगा  ।

 दुःख  की  बात  है  कि  कानून  बनाने  वाले  अधिकतर दहर  के  ही  लोग  हैं  मंत्रिमंडल

 में  भी  ज्यादा  तर  नम्बर  उन  लोगों  का  ही  है  उनकी  नज़र  देहातों  पर  नहीं  गई

 यह  जो  कानन  बनने  जा  रहा  है  यह  तो  बने  लेकिन  ्  परिवर्तन  इस  में  हो ं।  परिवहन

 नहीं  डरता  हुं  ।  लेकिन  परिवर्तन  हो  तो  उस  में  कुछ  हमारी  नेकनीयती  हो  ।  केरल  के

 कानन  को  ले  कर  रह  नौबत  are  है  ।  सीलिंग  का  कानन  हम  ने  बनाया  ज़मीन  की

 सीमा  बांधी  शहरों  वह  सीमा  देहातों  में  बांधी  ।  लेकिन  दुख  यह  है  कि  उस  ज़मीन  के  कानन

 में  भी  दो  तरह  के  कानन  बन  गए  हैं  देहात  की  ज़मीन  के  बारे  में  भी  दो  तरह  के  कानन

 बन  गए  हैं  ।  ara  देखें  कि  काफी  स्टेट्स  wie  टी  स्टेट्स  जो  हैं  वे  ज़मीन  के  कानन  में

 नहीं  ad  हैं  वे  एस्टेट  की  परिभाषा  में  नहीं  ard  हैं  ।  जब  हम  एस्टेट  की  परिभाषा करते

 हैं  तो  उस  परिभाषा  में  से  इसको  निकाल  देते  हैं  झर  कह  देते  हैं  कि  यह  तो  इंडस् टी

 टी  गार्डन  प्रौढ़  काफी  गाडन  को  हम  इंडस्ट्री  मान  कर  चलते  हैं  उन  पर  कोई  सीलिंग

 लाग  नहीं  होती  है  कोई  ला  लाग  नहीं  होता है  वे  भी तो  एस्टेट में रा  जाते  हैं

 ने  भी  तो  एस्टेट  कहलाते  हैं  ।  इतना  होने  पर  भी  उनको  हम  इसकी  परिभाषा  से  बरी  कर  देते

 a  |  जहां  कहीं  कानून  बनते  हैं  उनको  इंडस् टी  डिक्लेयर  करके  सरकार उनको  कर

 देती  देहातों  में  भी  दो  तरह  के  भाव  चल  रहे  हैं  ।  टी  गार्डन  कौर  काफी  गाडन  वाले

 के  रहने  वाले  हैं  बड़ें  मालदार  शभ्रादमी  हैं  भर  ये  गांवों  में  जा  कर  ज़मीन  ले  करके

 ही  एडिट  पोर  चाय  AAT  हहे  a | Tre
 मैं  चाहता  हूं  कि  जो  विशिष्ट  समिति  बन  रही

 है  वह  इस  पर  विचार  करे
 कि

 इन  टी  गार्डन  को  काफी  गार्डनज़ को  क्यों  निकाल  दिया

 गया

 sara  ने  देखा  होगा
 कि

 दूसरी  योजना  जब  बनी  थी  तो  देहातों  के  अन्दर
 भी

 कुछ  किस्म  की
 जमीन  थीं  जिन  को  सीलिंग  से  अलग  रख  दिया  गया  था  ।  कैटल  ट्रैक्टर  फार्म  तथा  इसी  तरह  के
 जो  बड़े  बड़े  उन  को  बरी  कर

 था
 ।

 उस  में  यह  भी  लिख  दिया  गया  था  कि
 शुगर

 द... फ क्टीज  के  साथ जो  केन  फांसी  वे
 सीलिंग  में  नहीं  श्री  सकेंगे  |  हर्ष  की  बात  है  कि  हमारे
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 श्री

 प्रदेश  की  सरकार  ने  भर  महाराष्ट्र  की  सरकार  ने  भी  इन  को  सीलिंग  के  कानून  में  शामिल  किया  ।

 लेकिन  दिल्ली  में  जो  नमने  का  कानन  बना  था  और  जिसे  इस  सभा  ने  बनाया  उस  में  मगर  फैक्टरी

 के  जो  मगर  फाम्र  उन  को  सीलिंग  में  शामिल  नहीं  किया  गया  था  ।  यहां  भी  दुहरा  व्यवहार

 किया  गया  ।  इस  तरह  की  बात॑  करना  समाजवादी  सरकार  को  शोभा  नहीं  देता  है  ।  जमीन  के  वारे

 में  दो  तरह  का  व्यवहार  नहीं  होना  चाहिये  ।

 अभी  हमारे  तिवारी  जी  ने  कहा  बस  भूमि  गोपाल  ।  सभी  धन  गोपाल का  तो  है  ही  ।

 लेकिन  गोपाल  का  नाम  ले  कर  मैं  यह  बिनती  करता  हूं  कि  यह  लोगों  में  भ्रम  पैदा  करेगा  |

 इस  बिल  का  समर्थन  करते  हुए  विशिष्ट  समिति  के  जो  माननीय  सदस्य  हैं  उन  से  मैं  प्रार्थना

 करता  हुं  कि  वे  कि  दो  तरह  का  व्यवहार  क्या  उचित  है
 ?

 इस  दल  केਂ  उस  दल  के  माननीय

 सदस्यों  ने  भी  यह  कहा  है  कि  जहां  तक  का  प्रशन  है  जमीन  के  लिए  तथा  दूसरी  किसी  प्रकार

 को  सम्पत्ति  के  चाहे  बह  कहीं  भी  लगी  हुई  हो  लोहे  में  लगी  हुई  मशीन में  लगी  हुई  हो  या

 जमीन  की  ख़रीद  में  लगी  हुई  उस  का  मूल्य  एक  ही  सिद्धान्त  से  निर्धारित  होना  दोनों के

 साथ
 एक

 सा  व्यवहार  होना  चाहिये
 ।  जब

 ऐसा  होगा  तभी
 सही

 रूप  में  समाजवाद  की  प्रो  हम  अग्रसर
 हो  सकेंगे  वर्ना  समाजवादी  ढांचे  वाली

 जो
 बात  वह  ढांचा  तो  रह  जायगा  अर  समाजवाद  शायद

 देश  में  नहीं  पायेगा

 arg
 को

 धन्यवाद  देता  हूं
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  और
 भी

 कानून  हम  संविधान  में

 परिवर्तन  करेंगे
 और

 ऐसा  करते  कहीं
 न

 कहीं  उन  के  प्रकार  गलती  रह  जायेगी  ।  ऐसी  सुरत

 में  क्या  यह  उचित  नहीं  होगा  कि  संविधान  पर  हम  फिर  से  विचार  करें  ।  संविधान में  एक  श्राटिकल

 ३१४ प्रौढ़  दूसरा  ३११ है
 ।  जब  तक  थे  दो  झ्रार्टिकल बने  जब  तक  आर्टिकल  ३१४ बना  रहेगा

 हमारे  देश  से  जो  ब  राई  वह  नहीं  निकल  पायगी

 शी  कपूर  fag  )  कब  तक  पोस्टपोन  इस  बिल को  ?

 श्री  सिंहासन  faz  पोस्टपोन  रखें  या  जो  भी  लेकिन  इन  चीजों पर  arg  को  विचार

 करना  होगा  ।  ३११  प्रौढ़  ३१४  अर्टिकल्ज़ को  तो  sa  ही  संविधान  में  से  निकालना  चाहिये  ।  ३१४ में

 हम  ने  पुरानी  सर्विस  को  प्रोटेक्शन  दे  car  ब्रिटिश  सर्विसिस  को  प्रोटैक्शन  दे  रखा  जो  हम  पर

 हुकूमत  करती  थीं
 ?  ।

 वे  हमारे  रास्ते  में  बाधक  ईमानदारी से  मैं  यह  कहता  हुं  ।

 मैं  समिति  के  सदस्यों  से  अनुरोध  कहूंगा  कि  संविधान  में  बे  ऐसा  परिवर्तन  करें  कि  देहाती

 ज़मीन  के  बारे  में  झर  मशीनी  कारखानों  के  बारे  में  दो  तरह  का  भाव  काम  न  करे

 एक  ही  भाव  से  व्यवहार  हो  ताकि  देश  की  जनता  समझ  सके  कि  सही  मानों  में  समाजवाद  की  तरफ

 हम  कदम  बढ़ा  रहे  हैं  ।

 fat  वासुदेवन नायर  )  :  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं  ।  मैं  यह  बताना

 चाहता हूं  कि  विधेयक  चार  महीने  पहिले  प्रस्तुत  किया  था  तथापि  निहित  स्वार्थों का  कुछ  ऐसा  प्रभाव

 पड़ा कि  इसे  पारित  होने  में  इतना  समय  लग  गया  |

 महोदय  पीठासीन  हुए  ।  ]

 शासक  दल  के  कुछ  सदस्यों  तथा  राज्य  सरकारों ने  भी  केन्द्रीय  रकार  तथा  योजना  झ्रायोग
 पर

 काफी  प्रभाव  डाला  है  ।
 जबकि  कांग्रेस  की  सरकार  कई  वर्षों  से  यह  घोषणा  कर  रही  है  तथापि  इस

 घोषणा  को  feared  नहीं  किया  गया  है
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 कुछ  सदस्यों  नि  छोटे  जमींदारों  की  कठिनाइयों  का  उल्लेख  किया  है  ।  कई  सदस्यों  ने  उन  की

 कठिनाइयों  पर  aby  बहाये  हैं
 ।

 वे  किसी  प्रकार  के  भी  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  विधान  के  समेत  नहीं

 वे  केरल  सरकार  के  प्रस्तावित  विधेयक  के  भी  विरोधी  हैं  ।  तथापि  उन्हें  सरकार  से  काफी  रियायत

 प्राप्त  हो  गयी  हैं  वें  आंशिक  रूप  से  सहमत  हो  गये  हैं
 ।

 बड़े  बड़े  जमींदार  भी  जिन्हें  जमीनों

 से  काफी  वे  छोटे  जमींदारों  की  झाड़  ले  कर  इन  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  अधिनियमों  का  विरोध

 कर  रहे  हैं
 ।

 वे  लोग  केरल  कृषि  संबंधी  अधिनियम  का  विरोध  करना  चाहते  हैं  |  वास्तव  में  यह

 नियम  छोटे  छोटे  किसानों  के  प्रति  समुचित  न्याय  करता  हूं
 ।

 तथापि  जिन  के  पास  बड़ी  बड़ी  जमीनें

 हैं  वे  इस  प्रीमियम के  विरोधी  हैं  |

 इस  विधेयक  के  आलोचकों  को  यह  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  इस  समय  देश
 को

 बाहरी  ्

 से  हमले  का  खतरा  है  ।
 उन्हें  देश  में  गड़बड़ी  कौर  भ्रान्ति  नहीं  फैलानी  चाहिये  ।  हमें  चाहिये

 कि  हम  कृषकों  को  बेदखली  से  रोकें  तथा  भूधारण  सम्बन्धी  आश्वासन  दिये  जायें  |

 वस्तुतः यह  बात  समझ  में  नहीं  जाती  हैं
 कि

 केन्द्रीय  सरकार  कौर  योजना  आयोग  ने  केरल

 सरकार  को  नया  विधेयक  बनाने  की  भ्रनुमति  किस  प्रकार
 दी  ।

 यदि  नये  कौर  पुराने  विधेयक  में  कोई

 अन्तर  नहीं  है  तो  फिर  इस  नये  विधेयक
 को

 लाने  से  क्या  लाभ  है  ?
 पुराने  विधेयक  में  ही  इस  ऑ्राशय  से

 परिवर्तन किया  जा  सकता  था  ।  जब  तक  केन्द्रीय  सरकार  इस  बात  का  आश्वासन  न  कि  वे  कृषकों

 के
 भ्र धि कारों  को  सुरक्षित  रखने

 की
 भरसक  कार्यवाही  करेंगे  तब  तक  उनके  झ्राश्वासनों  को  सच  नहीं

 माना  जा  सकता  हे  ।

 श्री  कृष्ण पाल  सिंह
 :
 मेरे  पिछले  कुछ  समय  का  यह  अनुभव  है  कि  जो  व्यक्ति

 सभा  में  कुछ  नारे  लगा  सकता  हे  कौर  यह  कह  सकता  है
 कि

 लोग  जनता  का  शोषण  कर  रहे  हैं  उसे

 समाजवादी  या  साम्यवादी  समझ  लिया  जाता  भले  ही  वह  व्यक्ति  करोड़पति  हो  ।

 जो  लोग  कृषकों  या  मजदूरों  के  प्रतिनिधि  होने  का  दम  भरते हैं  उन्हों  ने  न  तो  एक  भी  दिन

 उन  के  बीच  काम  किया  है  wit  न  किसी  प्रकार  का  शारीरिक  श्रम  करने में  समर्थ

 सरकार  द्वारा  जिस  समाजवादी  प्रकार  के  समाज  की  स्थापना  की  जा  रही  है  उस  का  प्रभाव

 यही  होगा  कि  देश  की  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  समाप्त  हो  जायेगी  |  जो  भी  भूमि  सुधार  संबंधी  विधान

 बनाये  जा  रहे  हैं  उससे  केवल  एक  ही  उद्देश्य  की  पूर्ति  होगी  ake  वह  यह  है  कि  €०  प्रतिशत  ग्रामीण

 जनता  दास  बन  जायें  ।
 यद्यपि  हमारे  पास  समस्त  देश  के  आंकड़ें  उपलब्ध  नहीं  है  तथापि  मैं  महाराष्ट्र

 राज्य  के  आंकड़ों  के  बारे  में  एक  बात  बताना  चाहता  हूं
 ।

 भुम्बारकर  ने  अपनी  एक  पुस्तिका  में  बताया

 हे  कि  इस  प्रकार  के  प्रयत्नों  से
 न

 तो  ग्रामीण  संसाधनों  का  बैज्ञानिकन  ही  होगा  भर  न  राष्ट्रीयकरण

 ही  होगा
 ।

 सरकार  यदि  wee  अच्छे  कारीगर  कौर  भ्रच्छे  मजदूर  चाहती  है  तो  उसे  कृषकों
 की  प्रगति करनी  होगी  |

 रैयतवारी  प्रथा  के  अधीन  सारे  वाले  अधिकांश  किसान  अपनी  जमीन  स्वयं  जोतते  हैं  यदि

 उन्हों  ने  अपने  श्रम  से  धन  अजित  किया  है
 तो

 इस  में  किसी  को  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 सरकार  का  अभिप्राय  यह  ज्ञात  होता  है
 कि

 वह  इन  छोटी  छोटी  भूमियों  को  ले  कर  उन

 went  खेती  कायम

 की

 जायेगी

 |

 कृषि  t  से  यह  fag  हो  चुका  हैं

 कि

 यह  व्यवस्था

 मूल  प्रंग्रेजी  मैं
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 कारी  नहीं  है  ।  यदि  वे  इस  व्यवस्था  को  लाभकारी  समझते  हैं  तो  वे  अपने  पद  छोड़  कर  स्वयं  गांवों

 में  जा  कर  प्रगति  सहकारी  खेती  आरम्भ  क्यों  नहीं  करते  ।  वस्तुतः  जो  लोग  भूमि  सुधार  करना

 चाहते हे  वे  कभी  भी  भूमि  के  निकट  नहीं  रहे  हैं  उन्हें  खेती  का  कोई  अ्रतुभव  नहीं  है  ।  वे  केवल

 ऋतिक  सुधार  चाहते  हैं  ।

 मंत्री  श्र०  कु०  :  हमें  इस  निर्णय  में  माननीय  सदस्यों  की  कौर  से  जो  सहयोग

 मिला  है  उस  के  लिये  मैं  उनका  आभारी  हुं  ।  तथापि  मुझे  कुछ  भाषणों  को  सुन  कर  हुआ
 |

 अन्तिम  भाषणकर्त्ता ने  यह  कहा  है  कि  हमें  खेती  तथा  कृषकों  के  सम्बन्ध  में  कोई  अनुभव

 नहीं  हूं  ।  जेसे  केवल  बड़े  जमींदार  ही  यह  जानते  हैं  कि  खेती  क्या  होती  है  जमींदारी  होती

 है  ।  श्री  रंगा  ने  कृषक  भूमि धारियों  का  मुकाबला  बड़े  जमींदारों  से  किया  है  जो  प्यार  को  किसान  कहते

 हमारा  उद्देश्य  यह  हे  कि  ये  सुधार  उन  क्षेत्रों  पर  भी  लागू  किये  जाये  जहां  ये  नहीं  किये

 गये  यह  प्रभी  Bley  प्रदेश  में  लागू  नहीं  है  ।  हमारा  उद्देश्य  यह  है  कि  जो  लोग  wat  भूमि

 के  स्वामी  नहीं  बने  हैं  उन्हें  भूमि  का  स्वामित्व  प्रदान  किया  जाये  ।  दूसरे  जो  लोग  अधिकतम  सीमा

 से  अधिक  कमी  जोतते  हैं  उन्हें  प्रतिरिव  भूमि  से  वं  चित  किया  जाये  कौर  यह  कमी  कमी  जोतने  वाले

 था  साथियों को  दी  जाये

 एक  किसान  तब  तक  समृद्धिशाली  संतुष्ट  नहीं  हो  सकता  है  जब  तक  कि  उसे  ag  विश्वास

 नहीं  हो  कि  जिस  भूमि  को  वह  जोतता  है  वह  उस  की  ह  ।

 माननीय  सदस्य  का  यह  तक  कि  हम  रैयतवारी  हितों  को  ले  लेना  चाहते  तथा  किसानों  को

 सरकार  का  मुखापेक्षी बना  देना  चाहते  हैं  ।  मैं  नहीं  समझ  सका  कि  वे  इस  संशोधन  से  इस  प्रकार  का

 अभियान  किस  प्रकार  निकाल  सके  ।  वह  इस  बात  को  भूल  गये  हैं  कि  स्वयं  उन  के  क्षेत्र  में  रैयतवारी

 प्रथा  के  नाम  पर  बड़ो  बड़ी  जमीनें  काश्तकारों  भ्र ौर  साथियों  को  दे  दी  जाती  हैं  ।  प्राणी  मद्रास

 तथा  केरल  के  कुछ  भागों  में  समस्त  देश  में  झधिकतंम  सीमा  से  अधिक  भूमि  जिन  लोगों  के  पास  भी  थी

 वह  ले  ली  गयी  है  ।  इस  संबंध  में  जो  प्रक्रिया  अ्रपनाई  गई  थी  वह  संक्षेप  में  इस  प्रकार  थी

 मध्यप्रदेश  इत्यादि  में  किसानों  को  भूमि धारी  मान  लिया  गया  तथा  जमींदारों  को

 कर  देने  का  दायित्व  सरकार  ने  अपने  ऊपर  लिया  |  दिल्ली  में  सरकार  ने  जमीन  स्वयं  प्रतीत  कीं

 जमीनों  का  प्रतिकर  जमींदारों  को  दिया  ।  उत्तर  प्रदेश  व  केरल  में  किसानों  को  यह  अधिकार  दिया

 कि  वह  विहित  प्रतिकर  दे  कर  भूमिधारी  हो  सकते  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  प्रतिनिधि  जानते  हैं  कि  अधिकांश  किसानों  ने  भमिधारी  बनना  पसन्द  किया  ।

 कुछ
 प्रत्य

 लोग  अभी  भी  काश्तकार  चले  झरा  रहे  हैं
 ।

 तथापि  wa  उस  काश्त  में  जमींदार  हक

 प्राप्त  नहीं  कर  सकता  है  इसलिये  राज्य  तथा  काश्तकार  के  बीच  सीधा  संबंध  है  |  गजरात  तथा

 महाराष्ट्र  राज्यों  में  भी  २४  लाख  एकड़  भूमि  १३  लाख  काश्तकारों  को  वितरित  की  गयी  ।  प्रश्न

 यह  हू  कि  उक्त  २३  लाख  एकड़  भूमि  कहां  से  कराई  ।  यह  भूमि  रैयतवारी तथा  अन्य  प्रकार  के

 स्वामियों  से  अधिक  भूमि  के  रूप  में  प्राप्त  की  गयी  थी  ।  वे  इस  कमी  के  aos  किसानों  के  ग्रामीणों

 या  उन  के  watt  व्यक्तियों  से  जुतवा  रहे  थे  ।  इस  से  स्पष्ट  है  कि  प्रत्येक  को  औसतन  २  एकड़

 भूमि  मिली  ate  साथ  ही  उस  का  स्वामित्व  भी  प्राप्त  gar  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  भी
 १५

 लाख  काश्तकारों  तथा  उपकाश्तकारों  की  २०  लाख  एकड़  भूमि  को
 सीधे

 राज्य  aren  में  लाया  गया  तथा  उन्हें  यह  faery  दिया  गया  कि
 या  तो

 स्वयं  जमीन

 मूल  अंग्रेजी
 से
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 के  मालिक  बनें  या  उचित  लगान  देते  ।  दिल्ली के  ्य  क्षेत्र में  Rkoo  एकड़  भूमि को

 १८,०००  किसानों  में  वितरित  किया  गया  ।  उन्हें  atta  २  एकड़  से  भी  कम  भूमि  मिली  ।

 मेरे  कथन  का  तात्पयें  यह  है  कि  जो  व्यक्ति  भूमि  जोतता  है  वही  भूमि  का  मालिक हम

 इसी  लक्ष्य  की  चाहते  हैं  ।

 एस्टेट  शब्द  के  विचित्र  अर्थों  के  कारण  केरल  तथा  कुछ  अरन्य  क्षेत्रों में  इस  का  रथे

 पूरक  है  अन्यथा  देश  के  सभी  भागों  में  रैयतवारी  हितों  को  भी  समझा  जाता  है  कौर  अधिकतम

 सीमा  से  अधिक  सम्पदा  काश्तकारों  को  वितरित  हो  जाती  है  ।  उन  विशेष  क्षेत्रों  जिनके  साथ

 केरल  उच्च  न्यायालय  तथा  पंजाब  उच्च  न्यायालय  के  निर्णयों  के  कारण  इस  विषय से  सम्बन्ध

 रैयतवाड़ी  सम्पत्ति  के  अतिरिक्त  भाग  को  भी  कहा  जायेगा  ।  श्री  रंगा  मेरी  बात  सुनना

 नहीं  चाहते

 fat  रंगा
 :

 मैं  व्यर्थ  की  बकवास  नहीं  सुनना  चाहता  |

 श्री  खाडिलकर  :  माननीय  सदस्य  ने  शिष्ट  भाषा  का  प्रयोग  नहीं  किया  है  ।

 प्री  शब्द  निकाल  दिया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय
 :

 यद्यपि  यह  शब्द  प्र संसदीय  नहीं  है  तो  भी  इस  का  प्रयोग  नहीं  किया  जाना

 चाहिये  ।

 प्री  श्र०  कु
 ०

 मैं  उस  उत्तरदायित्व को  निभाना  चाहता  हूं  ।

 यदि हम  सम्पदा  शब्द की  परिभाषा  को  नहीं  बदलते  हैं  तब  तक  रैयतवारी  हित  जारी

 रहेंगे  प्रौढ़  हम  उन  को  छू  नहीं  क्योंकि  सर्वोच्च  न्यायालय  के  कहने  के  मुताबिक  वे  उन  क्षेत्रों

 में  सम्पदाएं नहीं  हैं  ।  इस  का  कारण  संविधान  में  दी  हुई  विशिष्ट  परिभाषा  कौर  दक्षिण  के  कुछ

 क्षेत्रों में  भूमि  खेतों  कौर  उन  की  पारिभाषिक  शब्दावली  के  बारे  में  विशिष्ट  ऐतिहासिक

 परिस्थितियां हैं  ।  चूंकि  संविधान  इस  त्रुटि  को  एक  बार  नहीं  देख  सका  तो  क्या  हमें  पता  लगते

 पर  भी  हमें  उसे  दूर  नहीं  करना  है  ग्र  कुछ  क्षेत्रों  में  बड़े  रैयतवारी  हितों  चलने देना  है  जो

 हित कि  हमारी  चुनी  हुई  पद्धति  से  बिलकुल  उलट  हैं  कौर  भारत  के  उन  भागों  से  भिन्न  हैं  जहां

 कि  हितों  पर  पहले  ही  भूमि  सुधार  लागू  कर  दिया  गया  हैं  |

 श्री  कृष्णपाल fag  :  नया  इन्हें  शहरी  क्षेत्रों  पर  लागू  करना  अच्छा  नहीं  है
 ?

 शी  द्  Fo  सेन  an  नागरिक  adit  की  बात  नहीं  कर  रहे  ।

 Wd:  प्रो०  रंगा  के  इस  तक॑  का  कोई  नहीं  कि  हम  संविधान  का  दिखाने के  लिए  ही

 सम्मान  करते  कि  हम  संविधान  में  परिवर्तन  कर  रहे  हैं  ौर  हर  तरीके  से  हम  पाखंडी  हैं  ।

 यदि  मैं  ने  संवैधानिक  विधि  are  संवैधानिक  इतिहास  के  बारे  कुछ  समझा  तो  मेरे  विचार  में

 संविधान  मनुष्यों  के  लिए  है
 न

 कि  मनुष्य  संविधान  के  लिए  कौर  कोई  भी  संविधान  संविधान

 कहलाने  के  योग्य  नहीं  है  यदि  यह  लोगों  के  कल्याण  कौर  हितों  की  कौर  ध्यान  नहीं  देता  यदि

 यह  उन  लोगों  के  हितों  की  जिन  के  लिए  यह  संविधान  है  रक्षा  नहीं  कर  सकता  है  तो  इसे  बदलना

 यदि  सौ  बार  बदलना  तो
 सौ

 बार  बदलना  चाहिए  |  भ्र  इस  मामले  इन  मामलों  का

 जिन्न  इसलिए  किया  गया  कि  न्यायालयों  की  परिभाषा  में  कुछ  त्रुटिया ंपाई हैं हैं  कौर  संविधान  के



 दे  बेंद्रे  संविधान  हवा  १९६३  १९  Eq  हे

 अठ  कंक

 नाम  में  कुछ  क्षेत्रों  में  चालू  पुरानी  q-a fa  की  प्रणाली  को  चालू  रखने  में  इन  त्रुटियों  का  लाभ  उठाया

 जारहा  इन  क्षेत्रों  में  रैयतवारी  हित  व्यक्ति-विशेष  को  निर्धारित  की  गई  प्रीतम  सीमा  कहीं

 अधिक  भूमि  के  स्वामी  बने  रहने  देते  हैं  प्रौढ़  बांकी  काश्तकारों  को  स्वामित्व  का  कोई  अधिकार  नहीं

 रहने  देते  हैं  ।  हमारा  स्पष्ट  इरादा  इन  सब  भूमिगत  हितों  को  अनुच्छेद  ३१-क  में  दिये  गये

 के  अर्थ  के  अन्तर्गत लाना  है  ।

 प्रो ०  रंगा  ने  धमकी  दी  है  कि  हमें  इसका  जवाब  बगलें  निर्वाचनों  में  देना  क्योंकि

 पिछले  निर्वाचनों  में  हम  ने  इस  बात  को  चरागे  नहीं  रखा  था
 ।

 मेरे
 विचार

 में
 कांग्रेंस  चुनाव  के

 घोषणा-पत्र  में  भूमि  सुधार  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मदद  था  ।  इसी  बांत  पर  प्रो०  रंगा का  हमारे  साथ

 विरोध  था  ait  उन्होंने  हमें  छोड़  दिया
 ।

 अफ़सोस  है
 कि

 उन्होंने  हमें  छोड़ा
 |

 परन्तु  यह  बात

 बिलकुल  स्पष्ट  है  कि  नागपुर  कांग्रेस  के  बाद  हम  ने  भूमि  सुधार  को  बुनियादी  नीति  माना  है  जो  कि

 हमारी  श्रमिक  योजना  का  वर्ग  होगी  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  वे  कैसे  कहते  हैं  कि  हम  ने

 इस  बात  को  मतदाताओं  के  सामने  नहीं  रखा  शौर  SA  चुनावों  में  इस  का  जवाब  देना

 पड़ेगा  ।

 जो  हम  कर  रहे  हैं  उस  में  कोई  गलती  नहीं  ।  हम  बड़े  जमींदारों  से  जिन  के  पास  अधिक  भूमि  है

 ले  कर  उन  लोगों  को  देना  चाहते  हैं  जो  कि  इस  भूमि  को  काश्त  करते  रहे  हैं  कौर  उत्पादन  का  काफी

 भाग  देते  रहे  हैं  ।  जो  हम  कर  रहे  हैं  उस  में  कोई  अस्पष्टता  नहीं  ।  इस  बात  में  कोई  सार  नहीं

 कि  संविधान  परिजन  है
 ।

 संविधान  में  इस  के  संशोधन  की  व्यवस्था  है
 ।

 संविधान  के  उपबंध  के

 भ्रनुसार  ही  हम  संविधान  का  संशोधन  कर  रहे  हैं  |

 प्रो०  रंगा  ने  कहा  कि  यह  विधेयक  विवादास्पद  ै ठ द्रौर  हमें  आपात  में  ऐसे  विधेयक  नहीं  लाने

 चाहिए ।  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  कि  इस  का  झ्रापात  से  कया  सम्बन्ध  ह  ।  उन  के  कहने  के  भ्रनुसार

 ये
 बड़े  जमींदार  हमारा  साथ  नहीं  देंगे  यदि  उन  से  कुछ  भूमि  छीन  ली  गई  ।  यदि  उन  से  फालतू

 भूमि  लेनी  है  तो  ली  जायेगी
 ।

 मेरे  बिचार  में  आपातकालीन  स्थिति  का  इस  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं
 ।

 फिर  प्रो०  रंगा  का  कहना  है  कि  संविधान  के  संशोधन  से  सरकार  किसानों  की  भूमि  को

 एक  रादेश  मात्र  से  ही  ले  लेगी
 ।

 मैं  इसी  पर  ही  एतराज़  करता  हूं  ।  यह  तो  जो  उद्देश्य  हमारे  सामने

 है  उस  के  बारे  में  गुमराह  करने  के  लिए  है  ।

 कोई  भी  संविधान  की  व्यवस्था  श्राप  भूमि  सुधार  नहीं  करेगी  ।  राज्य  भूमि  सुधार

 करेंग े।

 विरोधी  दल  के  सदस्यों  की  सारी  आलोचना  इस  कल्पना  पर  थी  कि  यह  संशोधन  किसानों  के

 स्वामित्व  को  नष्ट
 कर

 परन्तु  यह  तो  राज्य  में  भूमि  सुधार  के  लिए  कानून  बनाने  के  लिए  है

 जो  कि  किसान  को  कृषि  जीवन  का  केन्द्र  बना  देगी  ।

 श्री  गोपालन  ने  स्थानीय  हितों  के  प्रश्न  उठाये  ।  उन्होंने  उस  विधेयक  के  बारे  में  कहा  जो  कि

 केस  सरकार  पुरःस्थापित  कर  रही  है  उस  पिछले  अधिनियम  के  उपबन्धों  पर  प्रभाव  डाल

 रही  है  जो  कि  हम  मान्य  कर  रहे  हैं  ।  हम  या  तो  उस  अधिनियम  को  मान्य  कर  सकते  हैं  जिस  में

 कोई  संवैधानिक  afe  हो  या  किसी  संवैधानिक  कठिनाई  को  दूर  कर  सकते  हैं  ताकि  राज्य  विधान

 मण्डल  विशेष  प्रकार  का  विधान  बना  सकें
 ।

 हम  इस  से  अधिक  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  भूमि  सुधार

 का
 असली

 ढांचा
 तो

 राज्य  सरकारें  चुनेंगी  ।
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 ची  ६.” हैं  कठ  गोपालन  )  कया  मैं  एक  बात  पुछ  हूं
 ?

 मान  लीजिये

 कि  इस  विधेयक  को  पारित  करने  के  दौरान  में  राज्य  सरकार  योजना  आयोग  से  प्रार्थना  करती  है  कि

 केरल  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  विधेयक  को  अनुसूची  से  हटा  दिया  तो  क्या  ऐसा  कर  देंगे
 ?

 tat ०  कु०  सेन  :  संयुक्त  समिति  का  काम  अभ्यावेदन  स्वीकार  करना  है  ।  अन्य  संस्थाओं

 की  तरह  केरल  सरकार  अभ्यावेदन  ्य  समिति  को  भेज  सकती  है  ।  अन्त  में  यह  सभा  पर  होगा

 कि  वह  उसे  हटाने  के  लिए  माने  या  न  माने  ।  जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  है  उन्होंने  पुराने  प्रीमियम

 को  नवीं  अनुसूची  में  शामिल  करने  के  लिए  व्यवस्था  सामने  रखी  है  ।

 श्री  त्यागी  :  क्या  सत्तारूढ़  केरल  सरकार  से  इस  विधेयक  के  बारे  में  परामर्श  कर  लिया

 गया है  ।  यदि  हम  पुराने  अधिनियम  को  मान्य  बना  रहे  हीं  तो  उन्हें  नया  कानून  बनाने  से  रोकना

 चाहिए  या  हमें  शुरू  में  इसे  हटा  देना  चाहिए  उन्हें  Broa  दे  देनी  चाहिए  ।  क्या  हम  उन  पर

 उन  की  इच्छाझ्ों  के  विरुद्ध  कानन  थोप  रहे  हैं
 ?

 श्री प्रण  Fo  सेन
 :  सारा  उद्देश्य  उस  अधिनियम  को  मान्य  बनाने  का  है  जो  पारित  किया

 जा  चका  है  और  उसे  राष्ट्रपति  ने  अनुमति  दे  दी  ह  ।

 वे  भी  संसद  की  तरह  से  पहले  पारित  किये  हुए  कानून  में  परिवर्तन  कर  सकते  हैं  ।  राज्य

 विधान  मण्डल  को  ही  कमी  सुधार  कानून  पारित  करने  की  क्षमता  है  क्योंकि  भूमि  राज्य-सूचि  में  है  ।

 मान्य  बनाने  के  बाद  भी  जो  वह  पुराने  कानून  में  परिवर्तन  वैसा  ही  श्री  गोपालन  की  पार्टी

 की  सरकार  द्वारा  भी  बदला  जाता  ॥

 श्री  to
 के०  गोपालन  :  यह  संशोधन  करने  वाला  विधेयक  है  या  कि  नया  है  |

 राज्य  सरकार  किसी  भी  अधिनियम  का  संशोधन  कर  सकती  है  |

 fat श्र०  कु०  सेन  :  मैंने  यह  देखा  नहीं  है
 ।

 श्री  त्यागी  :  क्या  राज्य  सरकार  की  राय  ली  गई  है
 ?

 श्री  wo  छु०  सेन  :  जी  हां ।

 tat  त्यागी  :  यदि  उन  की  राय  ली  गई  तो  उन  की  क्या  राय  है
 ?

 हम  इसे  राज्य  सरकार

 की  इच्छा  के  विरुद्ध  पारित  कर  रहे  हैं  ।

 महोदय  संयुक्त  समिति  इस  बात  की  जांच  कर  सकती  है  ।

 श्री उ०  मू
 ०  त्रिवेदी  :  इस  विधेयक  में  एक  अधिनियम  संख्या  ६८  जिसे  उच्चतम

 न्यायालय ने  रह  कर  दिया  है  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  संयुक्त  समिति  के  सदस्य  हैं
 ।

 वे  वहां  इस  प्रश्न  को  उठा  सकते  ।

 शि  उ०  Ho  त्रिवेदी
 :  संयुक्त  समिति  इस  मामले  में  कुछ  नहीं  कर  सकती  ।

 यह  प्रशन  विचार  करने  योग्य  है  कि  क्या  सरकार  उस  अधिनियम  को  मान्य करण  देना  चाहती  है  जिसे

 कर  ?
 उच्चत्तम  न्यायालय  ने  मान्य  करार  दिया  है  ।

 कया  ऐसा  अज्ञानता  से  किया  जा  रहा  है  कि  जानबूझ

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 मैं  कहता  हूं  कि

 यह

 शक्त  समिति  हारा  विचार  किया  जा  सकता
 है  ।

 मूल  wast
 में
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 श्री  रंगा  :  ऐसा  नहीं  हो  सकता  है
 |

 att  बड़े  :  ऐसा  नहीं  हो  सकता  है  |

 पंडा०  स०  श्री०  श्री  कया  नवीं  प्रनुसूचो  में  अधिनियमों  को  शामिल  करने  से  पहले  राज्य

 सरकारों  की  सलाह  ले  ली  गई  थी  ।

 पंथी  कु०  सभी  राज्य  सरकारों  की  सलाह  ले  ली  थी  ate  जो  भी  झधघिनियम  नवीं

 प्रसूति में  हूं  वे  केवल  अधिनियम को  छोड़  कर  राज्य  सरकारों  के  कहने  पर  शामिल  किए  गए  थे
 ।

 केरल  अधिनियम के  बारे  में  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  बताया  था  कि  वे  शर  अधिनियम  पर

 विचार  कर  रहे  हैं  जो  कि  कछ  महत्वपूर्ण  उपबन्धों  के  मामले  में  पुराने  अधिनियम  से  भिन्न  होगा  ।

 परन्तु  हम  ने  कहा  कि  यह  पूर्णतया  राज्य  विधान  मंडल  से  सम्बन्ध  रखता  नथा
 |

 fait बड़े  :  मैं  औचित्य  seat  उठाता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  औचित्य प्रदान  कया  है  ?

 fat बड़े  :  जो  नया  भ्र धि नियम  विधान  सभा  में  पुरःस्थापित  किया  जा  रहा  है  कया  वे  निरसन

 के  लिए  है  ।  यदि  वह  निरसन  कहने  के  लिए है  तो  संयुक्त  समिति  उन  पर  विचार  नहीं  कर  सकती
 |

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  भ्रौचित्य  प्रइन  नहीं है  ।

 fat  प्र०  कण  केरल  सरकार  ने  हमें  बताया  था  कि  उन्हें  नवीं  अनुसूची  में  इस  प्रीमियम

 को  शामिल  करने  पर  कोई  एतराज  नहीं  ।

 डा०  Fo  का  देशमुख  :  यह  गलत  है  ।  मेरे  पास  इस  का  जीवित  सबूत  है  ।  केरल  सरकार  इसे

 नवीं  अनुसूची  में  रखने  के  लिए  सहमत  नहीं  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  को  मंत्री  की  सुचना  स्वीकार  करनी  है  ।

 fat  £..” हूँ  कू  खेद  है  कि  डा०  देशमुख  यह  कह  कर  मेरा  विरोध  करते  हैं  कि  उन  के  पास

 इस  का  दस्तावेजी  सबूत  है  ।  मैं  भूमि  सुघारों  के  लिये  केन्द्रीय  जिस  में  केरल के  गृह-कार्य  मंत्री
 मौजूद

 .  कीं  बैठक  की  कार्यवाही  के  सारांश  में  से  पढ़  रहा  हूं  ।  उन्होंने यह  कहा  था

 यह  स्पष्ट कर  दिया  कि  उनकी  सरकार  को  केरल  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  विधेयक

 को  नवीं  सूची  में  रखने  पर  कोई  एतराज  नहीं  था  यदि  वर्तमान  विधेयक  संविधान

 संशोधन  विधेयक  के  पारित  होने  से  पूर्वे  पारित  हो  कर  कानून
 न

 बन  गया  |

 पं०
 शा

 ०
 देवामख च ्:  लोक  सभा  के  पुस्तकालय में  एक  नोट  है  जिस में  योजना  sar

 गे  कहा
 है  :

 केरल  सरकार  इस  नवीं  मनसुख  में  शामिल  करने  के  पक्ष  में  नहीं  है
 ।

 मैं  उन  से  निवदन  करूंगा
 किये  फाइल  को  वापस  लायें  और  देखें  ।

 पन्नी  त्यागी  :  यह  विधेयक पारित  करने  से  पहले यह  जानकारी  हमें  दी  जानी  चाहिये

 fat ०  ठद्  किसी  ने  यह  कहा  है  कि  सम्बन्धित  जानकारी  नहीं  दी  जा  रही  है  ।  श्री  त्यागी
 को

 केरल  श्री  नियम  के  ब  रे  में  जानकारी  दी  गई  |  परन्तु  प्रशन  यह  है  कि  जिस  माननीय  सदस्य ने

 यह  औचित्य  प्रदान  उठाया  वह  यह

 भूल  जाते  हैं  कि  इन  iteafarra  को  नवीं  अनुदान  में  रखते  से  राज्य
 मिल  wast में
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 विधान  मंडलों  को  उन्हें  निरसन  या  संशोधन  करने  में  कोई  रुकावट  नहीं  होती  है क्योंकि  यह  ऐसा  मामला

 है  जिस  के  सम्बन्ध में  राज्य  विधान  मंडल  विधेयक  पारित  करने  में  पूर्णतया  सक्षम  हैं  ।  विधेयक  का

 सारा  प्रयोजन दो  प्रक्रियाओं से  भूमि  क्षेत्रों  पर  भूमि  सुधारों  के  कुछ  पांचों  को  मान्य  बनाना  है
 ।

 दो  प्रक्रियायें  ये  हैं  कि  एक  तो  शब्द  की  परिभाषा  को  बदला  जाएगा  दूसरे  उन  सभी  अधि

 नियमों
 को  नवीं  अ्रनुसूची  में  रखा  जायगा  जिन  की  मान्यता  के  बारे  में  प्रशन  उठे  ताकि उन  की  कोर

 झालोचना  नहीं  हो  सकेगी  जब  तक  राज्य  विधान मंडल  स्वयं  न  सोचें कि  या  तो  वे  उन्हें  बदल

 सकत ेहैं  या  उन  का  निरसन  कर  सकते  हैं  ।

 जहां  तक  संव  मानिक  बाधा  का  सम्बन्ध  है  हम  उसे  दूर  कर  रहे  हम  राज्य  विधान  मंडलों

 को  क्षमता दे  रहे  हैं  ।  संविधान  के  मंगो धन  का  सारा  यही
 *

 प्रयोजन  है  ।

 यदि  माननीय  सदस्यों  को  विशिष्ट  अ्रघिनियमों  की
 विशिष्ट  व्यवस्थाओं के  बारे  कुछ

 आपत्ति

 है  तो  उन्हें  अपने  राज्य  विधान  मण्डल  को  लिखना  चाहिये  ।  यहां  पर  हमारा  सम्बंध  जो  पद्धतियां  हमने

 झपने  लिए  मंजूर  की  हे  उन  को  लागू  करने  के  लिए  कुछ  कानून  पारित  करने  के  लिए  राज्य
 विधान

 मंडलों की  शक्ति  से  है  ।

 अतः  इस  प्रस्ताव के  बारे  में  कोई  उचित  हरजाना  मंजूर  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 महोदय  पीठासीन  ॥

 महोदय
 :

 अब  श्री  रंगा
 के

 संशोधन  को  मतदान
 के  लिय  रखता हूं  ।

 प्रशन यह  है  :

 विधेयक  पर  राय  जानने  के  लिए  उसे  ey  १९६४  तक  परिचालित  किया

 जाय पी

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन

 पक्ष में  २६  ;  विपक्ष में  GE |

 प्रस्ताव  श्रस्वोकृत  हुआ  ।

 जो
 निर्णय  कभी  किया  गया  है  उस  के  विरोध  में  सदन  त्याग  करते  हैं

 ।.

 न
 a

 उसके  श्री  रंगा  अओर  कुछ  we  सदस्यों  ने  सदन  का  त्याग  किया
 ।

 fret महोदय  :  यह  है  .  .

 श्री  बूटा  सिह  .  .  ,
 '

 ै

 महोदय
 :

 जो  भी  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  वह  कार्यवाही  के  वृतांत  में  सम्मलित  नहीं

 किया  जाएगा  ।

 मल  अंग्रेजी  में

 **कार्यवाही  के  वता तथ  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 इसके  पश्चात  श्री  बटालिक  ने  सदन  त्याग  किया

 fat  wert  महोदय  प्रश्न यह है यह  है
 :---

 भारत  के  संविधान में  चरागे  संशोधन करने  वाले  बिल  को  YY  सदस्यों  की  दोनों  सितारों

 की  एक  संयुक्त  स्मिति  को  सौंपा  जिसमें इस  सभा  के  ३०  सदस्य
 :--

 st  कृष्णमूर्ति राव  श्री  विभूति  मिश्र  श्री  सतीश  चन्द्र  श्री  सुरेन्द्र नाथ

 त्रिवेदी  श्री  क्०  श्री  काशी  राम  गीत  श्री  अन्सार

 श्री  श्री हेम  राज  श्री  अजीत  प्रसाद जन

 श्री  कन्डप्पन  श्री  श्री  लीलाधर  कट की  श्री  ललित  सेन

 श्री  श्री  जसवन्त राज  श्री  विभुधेन्द्र  श्री
 qo  रह ५

 श्री तु०  अ ०  श्री  प्र ०  व  ०
 श्री  रघुनाथ

 चौधरी  राम  श्री  भोला  डा०  लक्ष्मी मल्ल
 श्री म०  प०  श्री  उ०  म०  श्री  रामलाल  श्री

 लालकृष्ण  बायटिक  श्री  राम  सेवक  यादव  शर  श्री  Ho  कु ०  सेन

 राज्य सभा  के  ey  सदस्य हों

 कि  संयुक्त  समिति  की  बठक  गठित  करने  के  लिये  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  के  सदस्यों  की  कुल
 संख्या  का  एक  तिहाई होगी  ;

 कि  समिति  इस  सभा  को  भ्र गले  अधिवेदन  के  प्रथम  सप्ताह  के  अन्तिम  दिन  तक  रिपोर्ट  देगी

 कि

 अन्य  प्रकरणों  में  संसदीय  समितियों  पर  लागू  होने  वाले  इस  सभा  के  प्रक्रिया  नियम  ऐसे परिवर्तनों  आर  रुपए ८ मे ंके साथ  लागू  जो  अध्यक्ष  और

 कि
 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  उक्त  संयुक्त  समिति  में

 सम्मिलित  हो  कौर  राज्य  सभा  द्वारा  संयुक्त  समिति  में  नियुक्त  किये  जाने  वाले
 वाले  १५  सदस्यों के  नाम

 इस  सभा  को  बतायें  8.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 freaqat  महोदय  :  विधेयक  संयुक्त  समिति को  सौंप  दिया  जायगा  ।

 fat  हरिविण्गु  कामत
 :  यह  संविधान  संशोधन  विधेयक  हैं  ।  मतदान  मत  विभाजन  से

 होना  afer  ।

 fat  त्यागी  :  यह  संशोधन नहीं  है  1

 महोदय  पीठासीन

 निशा  जांच  के  बारे  में  चर्चा

 थो  श्रकादाबीर  शास्त्री  meq  महोदय  ,  नेफा  की  घटनाओं ने  भारत  के

 मस्तक पर  एक  एसा  कलंक  का  टीका  लगाया  जिसे  धोने  में  न  जाने  कितनी  शक्ति  ak  समय

 लगेगा  कितने  बलिदान  कौर  देंने  होंगे
 ?

 मिलि  अंग्रेज़ी  में
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 मेरा  अरपना  अनुमान है  कि  यदि  इस  सारे  घटनाचक्र को  देश  के  किसी  कोने  में
 बैठ

 कर  कोई

 निष्पक्ष  इतिहास  लेखक  लिख  रहा  होगा  तो  उस  ने  इस  नाटक  के  प्रमुख  सूत्रधार  तत्कालीन
 प्रतिरक्षा

 मंत्री  उन  की  पीठ  थपथपाने  वाले  देश  के  प्रधान  मंत्री  को  इस  के  लिये  क्षमा  नहीं  किया  होगा
 ।

 भारत की  गौरवशाली सैनिक  परम्पराझों  पर  इसका  बड़ा  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है
 ।

 जिस  सेना

 की  बहादुरी  का  face  में  सिक्का  माना  जाता  जिस  सेना  ने  न  जाने  कितने  परमवीर

 शर  महावीर  चक्र  प्राप्त  जिस  सेना  ने  हैदराबाद  गोआ  में  दादू  के  दांत  ई

 किये  ,  दुर्भाग्य  से  नेफा  की  इस  घटना  से  उस  सेना  को  भी  बदनाम  होना  पड़ा  ।

 नेफा  में  हुई  भगदड़  की  जांच  रिपोर्ट  पर  संरक्षण  मंत्री  श्री  चव्हाण  ने
 जो

 वक्तव्य  दिया  है

 उस  के प्राधार पर जिन निष्कर्षों पर  जिन  निष्कर्षों  पर  मैं  पहुंचा  हूं  उस  की  प्रमुख  बातें  यह  है

 १.  सरकार  युद्ध  के  लिये  बिलकुल  तैयार  नहीं थी  ।

 २.  को  व्यावहारिकता  के  धरातल  से  ऊपर  उठ  कर  आदर्शवाद  की  हज़ारों  में  उड़ने

 की  अधिक  हो  गई  थी
 |

 २.  कुछ  गिने  चुने  असैनिक  नेता  सेना  पर  छा  गये  थे  स्वतंत्र  निर्णय  लेने  की  बुद्धि उन  से

 छीन  सी  ली  गई  थी  ।  इसीलिए  लड़ाई  नेफा  की  पहाड़ियों  पर  नहीं  बल्कि  नई  दिल्ली  के  एयर  कंडीशंड

 कमरों  में  बैठ  कर  लड़ी  गई  |

 ४.
 पुराने  we  अनुभवी  कुशल  सेनाध्यक्षों  को  ऐसे  as  ata  में  पद मुक्त  गया  जबकि

 उन  की  सेवाओं  से  देश  को  बड़ा  लाभ  पहुंच  सकता  था  तथा  उन  के  स्थान  पर  कुछ  मनचाहे  व्यक्ति  किसी

 भी  ढंग  से  लाये  गये  ।

 ५.  इतनी  गंभीर  संकटपूर्ण  स्थिति  में  उच्चतम  नेतायों  ने  वास्तविकता  को  देश  से  छिपाया

 झर  उसके  लिए  असत्य  तक  का  सहारा  लिया  |

 ६.  नेफा में  जो  कुछ  हाथ-पैर मारे  भी  वह  भारतीय  ah  fara  जनमत  से  विवश  होकर

 मारे  गये  ।

 ७.  इसलिए  भगदड़  हार  का  दोष  सेना  पर  उतना  नहीं  है  जितना  कि  सरकार  गर ६

 सरकार  की  प्रोर  से  बारबार  यह  कहा  गया  था  कि  हमला  अचानक  हुआ
 ।  पहले इस

 की
 कोई  सम्भावना  नहीं थी  लेकिन  अभी  हाल  में  नेहरू  जी  ने  कुछ  दिन  पहले  यह  कहा  था  कि

 चीन  के  इरादे  J&xc  से  ही  झ्रच्छे  नहीं  थे
 ।

 पुनपुन  सेनाध्यक्ष  जनरल  जनरल

 थिमैया  की  रिपोर्टो क्या  हैं  ?  संरक्षण  मंत्री  शायद  उनसे  प्रगति  तरह  परिचित  होंगे  ।  मैं  अपनी

 छोटी  सी  जानकारी  के
 झ्राधार पर  कह  सकता  हुं

 कि  गंगटोक
 में  जो  हमारे  राजनैतिक

 प्रतिनिधि  थे  जो
 ब

 शायद  इं  डोनेशिया  में  तीन  वर्ष  पहले  उन्होंने  भी  इस  के  सम्बन्ध  में  यह  संकेत

 दिया  था  ।  जहां  तक  देश  के  दूरदर्शी  ak  राजनीतिज्ञों  का  सम्बन्ध  है  उनमें  cate

 आचार्य  डाक्टर  श्यामाप्रसाद  मुखर्जी
 ,

 डाक्टर  लोहिया  डाक्टर  रघुवीर

 जैसे  व्यक्तियों  ने  संसद  में  कौर  संसद  से  बाहर  भी  चेतावनी  उनके  श्रतिरिवत  कूछ  विदेशी

 राजनीतिज्ञों  ने  भी  भारत  को  इस  सम्बन्ध  में  सावधान  किया  था  ।  पर  सबसे  afi  चेतावनी  तो

 सीमा  पर  चीनियों  द्वारा  सड़कों  कौर  हवाई  अड्डों
 का

 बनाया  जाना  था  ।  हमारी  सीमा पर  जो

 सड़कें बन  रहीं  थीं
 हवाई  यह  बन  रहे  कया  वह  हमारी  ata  खोलने  के  लिए  काफ़ी  नहीं

 थे  ।  राखी  यह  सड़कें  इसलिये
 तो

 बन  नहीं  रही  थीं  कि  एक  मित्र  सायंकाल  के  समय  पेकिंग  से  विमान

 में  बैठ  कर  वहीं  पाया  करेगा  alt  दूसरा  दिल्ली  से  विमान  में  चढ़  कर  वहां  जाया
 1300  (Ai)
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 प्रकादयवीर

 शर  शाम  को  उसे  ठंडी  सड़क  पर  दोनों  मित्र  हाथ  में  हाथ  डाल  कर  पंचशील  का  कनसुर

 राग  अलापा  करेंगे
 ?

 स्पष्ट  हूं  कि  यह  सड़कें  किसी  उद्देश्य  से  बन  रही  थीं
 ।

 ae  फिर  हमें  तब  तो  सावधान  हो  ही  जाना  चाहिए  था  जब  नौ  सिपाहियों की  लाशें  न  जाने

 कितने  दिन  बाद  हमारे  भ्रामरी  पर  हमको  हवाले  की  गई  ।  इतने  पर  भी  यह  कहना  कि  हमलें  की

 सम्भावना  बिलकुल  नहीं  थी  हमको  पता  नहीं  था  सच्चाई  से  कोसों  दूर  है  ।  सच्चाई  यह

 कि  पहले  प्रतिरक्षा  मंत्री  लड़ना  बिलकुल  नहीं  चाहते  थे  ।  स्थान  स्थान  पर  उन्होंने  यह

 वक्तव्य  भी  दिये  कि  लड़ाई  अगर  कभी  होगी  तो  वह  पाकिस्तानी  से  होगी  ।  चीन  के  साथ  तो  लड़ाई

 का  कोई  सम्बन्ध  है  ही  नहीं  |  तेजपुर  में  १०  जनवरी  J&R  को  तत्कालीन  प्रतिरक्षा  मंत्री  ने  यह

 दिया  कि  भारत  चीन  सीमा  विवाद  का  गुरुत्व  इतना  नहीं  समझा  जाना  चाहिए कि

 यह  कभी  at  चल  कर  युद्ध  में  बदल  जायगा ।:.  न  केवल  देश  में  बरन  दूसरे  देशों में  भी

 वाशिंगटन  में  २१  नवम्बर  को  तत्कालीन  प्रतिरक्षा  मंत्री ने  यह  कहा  कि  भारत चीन  के  बीच

 मतभेद  अवश्य  कौर  हमारे  क्षेत्र  में  भी  चीनी  घस  ara  हैं  परन्तु  उनके  साथ  में  कोई  सक्रिय

 शत्रुता  नहीं  |  यहीं  तक  नहीं  बल्कि  झ्राक्रमण  से  एक  महीना  पहले  तक  जब  वह  जा

 रहे  थे  तो  रास्ते  में  १८  सितम्बर  को  लन्दन  के  हावई  पर  प्रैस  प्रतिनिधियों  को  वक्तव्य  देते

 हुए  उन्होंने  कहा  कि  भारत  की  उत्तरी  पूर्वी  सोमा  नेफ़ा  की  स्थिति  नियंत्रण  में  ह  ।  कोई  गम्भीर

 स्थिति  वहां  नहीं  है
 ।

 मगर  एसी  कुछ  बात  होती  तो  मैं  भारत  छोड़  कर  कभी  विदेश  न  |
 at  एक  महीने  बाद्  जब  हमला  हो  गया  away  होने  की--अ्रगले  ही  दिन जब

 २१  भ्रक्तूबर  को  दिल्ली  के  लोगों  ने  यह  चाहा  कि  हम  अपने  प्रतिरक्षा  मंत्री  से  यह  जाने कि  हमारी

 प्रतिरक्षा  की  कया  संतोषजनक  व्यवस्था  की  गई  है  ।  रीगल  बिल्डिंग  के  पास  नई  दिल्ली  में  एक

 सभा  हुई  ।  उस  सभा  में  उन्होंने  झपने  भाषण  में  कहा  कि  चीनियों  ने  १०  सितम्बर  को  ही  हमारी

 सीमा  में  प्रवेश  करने  का  फैसला  कर  लिया  था  कौर  १८  सितम्बर
 को

 एक  मास  पूर्व  लन्दन

 में  यह  वक्तव्य दिया  कि  कोई  लड़ाई  जैसी  स्थिति  नहीं  ह  ।  जसा  कि  पहले  उनके  वाक्य  को  मैंने

 पढ़
 कर

 सुनाया  में  प्रतिरक्षा  मंत्री  का  मन  लड़ने  का  नहीं  था  ।  उनकी  वाणी कुछ  बोलती

 थी  रोक  हृदय
 कुछ

 बोलता  था
 ।

 ऐसे  समय  में  जब
 कि

 देश  में  चारों  कौर  घबराहट
 चारों

 से
 soe  समाचार  झरा  रहे  प्रतिरक्षा  मंत्री  प्रचारक  बंगलौर  गये  ।  वहां  बड़े  साहस  घमंड

 के  साथ  उन्होंने  उन्हीं  के  शब्दों  को  मैं  श्राप  को  पढ़  कर  सुनाये  देता  हुं

 महभारत  चीनियों  को  भारत  की  कमी  से  बाहर  फेंकने  के  लिये  ag  निश्चय  था  |  कांग्रेस

 कार्येकर्त्ता्रों  को  भाषण  देते  हुए  श्री  मैनन  ने  कहा  कि  यद्यपि  भारत  किसी  तरह  की

 जंग  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  यदि  इस  पर  area  किया  गया

 तो  यह  उसका  मुकाबला  करेगा  |  उन्होंने  घोषणा  की  हम  अन्त  तक  लड़ेंगे  (4

 उन्होंने  ये  शब्द  बंगलौर  के  कांग्रेस  कार्यकर्त्ताओं  के  बीच  कहे  ।  मैं  नहीं  कहं  सकता  ag  उनके

 wrt  हृदय
 की  आवाज़  या  बंगलौर  के  उत्साही  कांग्रेस  कार्यकर्ताओं  को  देख  कर

 उनके  माह
 से  ये  शब्द

 सहसा  निकल  गए  ।  पर  वास्तविकता क्या  इसका  परिचय तब  जब  कि  श्री

 मेनन  जिन्होंने  बंगलौर  में  कहा  था  कि  हम  आखिरी  आदमी  पौर  झाखिरी  हथियार  रहने  तक

 उनका  हाल  ही  में  प्रकाशित  एंड  दि
 चाइनीज़  थ, [स्वजन  नाम  की  क  पुस्तक  के

 ३१  वे
 पृष्ठ  पर  लिखे  तीसरे  पैराग्राफ  को  पढ़ा  :
 i

 मैं  यह  खुले  आम  कहना  चाहता  हूं  हमारी  सरकार  की  कभी  नीति  नहीं  रही  हैं  ak  न

 रहेगी
 कि  हम  oer  तक  लड़ेंगे

 ।
 फौज  का  यह  कर्तव्य  नहीं  हूं  कि  शान  समझ  कर  आत्म

 हत्या  की  जाए  ्
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 ये  भी  उनके  ही  शब्द  थे  ।  इसी  से  उनके  हृदय  का  अच्छी  तरह  अनुमान  लगाया  जा  सकता हूँ

 दूसरी  बात  यह  हूं  कि  उसी  २१  अक्तूबर
 को

 यहां  की  सार्वजनिक सभा
 में  अपनी

 दस  पुस्तक  में  प्रौढ़  कई  स्थानों  पर  दिये  गए  अपने  वक्तव्यों  में  भी  उन्होंने  यह  कहा हे
 कि  लड़ाई

 के  साधनों  के  लिए  गवर्नमेंट ने  पैसा  बहुत  कम  दिया है  |  मैं  नहीं  कह  सकता  कि  तत्कालीन  प्रतिरक्षा

 मंत्री  इस  बात  को  कह  कर  किसी  व्यक्ति  विशेष  पर  लांछन  लगाना  चाहते  थे  या  अपनी

 भूलों  पर  पर्दा  डालना  चाहते  थे
 |

 झाचार्यं  १पाला*  ने  पीछे  जब  ऐसी  ही  कुछ  बातें  कहीं

 तो  तत्कालीन  प्रतिरक्षा  मंत्री  ने  कहा  कि  श्राव्य  कृपा लानी  भी  उनमें  जी  पैसा कम

 देने  के  लिए  कहते  थे  ।  इसके  उत्तर  में  बचाये  क्ृपालानी  ने  कहा  कि  मैं  उन  परिस्थितियों
 में  यह  बात  कहता  जब  तुम  चीनी  भाई  भाईਂ  कहतै  थे  और  तब  तम  को  पैसा  देने

 का  कोई  लाभ  भी  नहीं  था  |

 लेकिन  प्रश्  यह  है  कि  जो  पैसा  उनको  fear  क्या  उस  पैसे  को  उन्होंने  सुरक्षा  के

 कार्य  में  पुरा  इस्तेमाल  किया  ।  कभी  तीन  दिन  पहले  श्री  कामत  के  एक  प्रश्न  के  उत्तर  सें

 यह  बताया  गया  कि  जबसे  श्री  मेनन  हमारे  देश  के  प्रतिरक्षा  मंत्री  इन  पांच  सालों में  उन  को

 जो  पैसा  दिया  उसमें  से  १,३२,००,०  0,00¢  रुपया  ऐसा  जो  उन्होंने  खर्चे  न  कर  के  सरकार

 को  धन्यवाद  वापस  कर  दिया
 ।

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :

 शेर  ।

 श्री  प्रकादाबवोर  एक  उन्होंने  यह  कहा  कि  सरकार  पूरा  पैसा  खां  के  लिये  नहीं

 दे  रही  थी  भ्र ौर  दूसरी  भ्रांत  उन्होंने  सरकार  को  पेसा  भी  वापस  किया  ।

 aa  इस  किताब  में  उन्होंने  फारेन  एक्सचेंज  की  भी  चर्चा
 की

 हूं
 ।

 लेकिन  मैं  चाहूंगा

 कि  संरक्षण  मंत्री  भ्र पना  उत्तर  देते  हुए  इस  प्वायंट  को  साफ़  तौर  बतायें  कि  इस

 १,३२,००,००,०००  रुपये  में  विदेशी  मुद्रा  कितनी  जोकि  सरकार  को  वापस  की  गई ?

 जिसके  बारे  में  भूतपूर्व  प्रतिरक्षा  मंत्री  कहते  हैं
 कि

 उन्हें  पैसा  नहीं  दिया  गया  था  ।

 मुझे  इस  समय  महाभारत के  शल्य  की  याद  जाती  जो  बैठा  किसी  के  रथ  पर  था

 art  विजय  किसी  दूसरे  की  चाहता  था  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  जेनेवा  के  काफ़ी  हाउस  में  बैठ

 कर  चीन  के  विदेश  चेन  के  साथ  क्या  बातचीत  लेकिन इस  बात

 को  मैं  अच्छी  तरह  जानता  हूं  कि  मेरे  देश  में  जगह-जगह  जा  कर  उन्होंने  किस  तरह  अपनी

 ही  सीमाओं  की  रक्षा  सम्बन्धी  रहस्यों  को  प्रकट  किया  ।  लखनऊ  की  एक  सार्वजनिक सभा  में

 २६  दिसम्बर  को  तत्कालीन  प्रतिरक्षा  मंत्री ने  ||  युद्ध  छिड़  तो  एक  माचिस  से  ले

 कर  टेक तक  वहां  पर  भेजने  पड़ेंगे
 ”

 |
 जब  लड़ाई हुई

 कौर
 हमने  देखा  कि  हमारे

 पास  साधनों  का  अभाव  तो  फिर  यह  बात  सत्य  साबित  हुई  ।

 लेकिन  इससे  भी  भयंकर  २३  ata  को  बम्बई  में  उन्होंने  जो  वक्तव्य  दिया  उस

 के  शब्दों  को  मैं  पढ़  कर  सुनाता  हुं  ।  क्या  किसी  भी  देश  का  प्रतिरक्षा  मंत्री  इतनी  गैर  जिम्मेदारी

 की  बात
 कर  सकता  हूँ  कि  अपनी  सेना  के  रहस्य  को  सावंजनिक  सितारों  में  प्रकट  कर  के  शत्

 तक  पहुंचाने की  कोशिश  करे  ?  लेकिन  तत्कालीन  प्रतिरक्षा मंत्री  ने  यह  भी  किया

 श्री  त्यागी
 :

 खान  ए  प्वायंट  सर  |



 R¥Eo  नेफा  जांचे  के  बारे  में  १९  १९६३

 त्यागी

 मेरा  प्वायंट  साफ़  ast  यह  है  कि  मैं  as  सामने  विनयपूर्वक  ae  चाहता  हूं

 कि  माननीय  जी  जों  बातें  कह  रहे  उनका  नेफ़ा  इन्क्वायरी  जो  मज़मून

 इस  हमारे  सामने  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  सम्बन्ध  है  |
 )

 ॥

 महोदय  :
 शान्ति

 ।
 इसमें  कोई  औचित्य  प्रश्न  नहीं  हे

 ।

 श्री  प्रकाशा बीर  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  ह  घर  के  रहस्यों को  aa  को  दे  देने  जिस  से  वह

 हमारी  धरती  पर  निटांक  आक्रमण  कर  त्यागी  जी  उसका  नेफा  जांच  के  सम्बन्ध  ही  नहीं  मान

 रहे  तत्कालीन  प्रतिरक्षा  sat  ने  क्या  कहा  जरा  we  सुनिये

 हिमालय  पवन  पर  लड़ना  नहीं  जप्य  यदि  चीन  का  इरादा  हिमालय

 पंत  से  मैदानों  में  खाने  का  है  तो  हम  उनका  उनकी  शा  से  अधिक  स्वागत  करते

 तैयार

 इसका  तो  सीधा  ही  भ्र भि प्राय  यह  था  कि  हिमालय  में  हम  कोई  मुकाबला नहीं  an

 आसानी  से  कूदते-फांदते झरा  सकते  हैं  ।  यदि  इसका  अभिप्राय यह  होता  कि  हमने  तो  शत्रु

 को  चाल  में  लाने  के  लिए  यह  वक्तव्य  दिया  तो  उसका  परिचय  फिरता  जब  हमने

 भी  वहां  पर  जम  कर  दो-दो  हाथ  किये  होते  या  मुकाबला  किया  होता
 |  मैं  झ्रापको  कहना

 चाहता हं  कि  शायद  इसी  कारण  १९  नवम्बर  को  जब  बोमडिला  कां  पतन  तो  प्रधान  मंत्री

 ने  दिल्ली  रेडियो  से  बड़ी  भरी  हुयी  आवाज़  में  अपनी  शुभ-कामना  श्रीराम  निवासियों  को  भेजी  ।

 ak  शायद  वहीं  सब  उन  बातों  की  पृष्ठ  भूमि  भी  थी,---जिसमें--ऑ्रासाम  के
 माननीय  सदस्य

 जो  यहां  बैठे  वे  मेरी  बात  की  साक्षी  करेंगे--गोहाटी के  सकंट  हाउस
 जब

 श्री  लाल

 बहादुर  शास्त्री  वहां  उस  समय  उनके  साथ  गये  उड़ीसा  के  मुख्य  मंत्री  ने  बिना  किसी  अधिकार

 के  यह  कह  डाला--कि  नगर  श्रीराम  जाता  भी  तो  चला  जाने  कुछ  दिनों बाद  हम  उसको

 फिर  वापस  लें  लेंगे  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य :
 शेर  ।

 धो  प्रकाशकों  शास्त्री
 :

 मैं  संरक्षण  मंत्री  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इन  सारी

 बातों  की  पृष्ठभूमि  से  यह  ait  आवश्यक  हो  गया  हे  कि  यह  जो  जांच  की  गई  उस  के

 प्रतिष्ठित  एक  a  स्वतंत्र  जांच  समिति  बिठाई  जोकि  इन  असैनिक  राजनीतिज्ञों  की

 गतिविधियों  का  निरीक्षण  करे  a  देखें  कि  यह  जो  हमको  पराजय  का  मुंह  देखना  पड़ा  या

 यह  जो  हमें  चोट  कहीं  उसका  कारण  वे  ही  तो  नहीं  थे  ।  मेरा  अरपना  अनुमान  यह  है  कि

 देश  के  प्रधान  मंत्री  ने  भी
 जो

 उन्हीं  लोगों  से  मिलते  जुलते  कुछ  वक्तव्य  दिये  हैं  शायद  उन

 की  जानकारी  के  स्रोत  भी  बिल्कुल  वही  थे  ।  पर  aa  मैं  इस  चर्चा  को  छोड़  कर  आगे  बढ़ता हूं

 विदेशों  से  हथियार  लेने  के  सम्बन्ध  में  जहां  उन्होंने  कहा  कि  आत्मरक्षा  के  लिए  हथियार

 लेना  आत्म-हत्या करने  के  बराबर  वहां  संरक्षण  मंत्री  ने  अरब  कहा है  कि  हम  अच्छी

 रियो कर  रहे  इससे  यह  ध्वनि  निकलती  कि  इससे  पहले  इतनी  अच्छी  तैयारी

 महीं  लेकिन  प्रधान  मंत्री  ने  २५  qeRe

 को  तारता  weary  हॉर्स
 मिल  wat  में



 २८  १८८४  )  नेफा  जांच  के  बारे  में  चर्चा vee  सहव  १...  है  है  ह  जी

 के भआ्राधार पर इसी पर  इसी  लोक  सभा  मं  जो  शाब्द  कह  मैं  उनको  फिर  भी  सुनाना  चाहता

 ह  उन्होंने  कहा

 परन्तु  मैं  सभा  को  बता  सकता  =  कि  स्वाधीनता  से  लेकर  किसी  समय  हमारीं

 प्रतिरक्षा  सेनाएं  इतनी  भ्रमणी  हालत  शक्तिशाली  नहीं  रही  हैं  उनकें

 पीछे  इतना  शभ्रौद्योगिक  उत्पादन  नहीं  रहा  है  जितना  कि  ant

 हमारी  सेनाएं  प्रतिरक्षा के  लिए  ठीक  तरह  से  योग्य  हैं

 प्रधान  मंत्री  जो  इस  प्रकार  की  गर्वोक्ति-भरी  बातें  कह  रहे  मेरा  भ्र पना  अनुमान  है  कि

 उनकी  जानकारी  के  सारे  ग्रा धार  भी  वही  थे  ।

 संरक्षण  मंत्री  ने  वक्तव्य  में  उच्च-म्रधिकारियों at  कतंव्यदहीनता  के  सम्बन्ध

 में  भी  कुछ  संकेत  दिया  है  ।
 पर  ये  सारी  बातें  भी  इसीलिए  हुई  कि  हमारे  जो  पुराने

 अनुभवी  सेनाधिकारी
 उनको

 हटा  कर--जबकि  हर  देश  ars  में  अपने  पुराने

 अनुभवी  व्यक्तियों  को  प्रतिष्ठा  देकर  रखता  e—=aa  प्रकार
 के

 व्यक्तियों  को  मोर्चे पर  नियुक्त

 fear  जिनको  मोचें  की  शक्ल  देखते  ही  जुकाम  ate  बुखार  हो  गया  कौर  जो  दिल्ली  के

 हास्पिटल मेंधार  कर  पड़  हमारी  उस  पराजय  का  एक  बहुत  बड़ा  कारण  यह  भी

 हुआ  |  पर  क्या  संरक्षण  मंत्री  झपने  वक्तव्य  में  बतायेंगे  कि  जिस  व्यक्ति  की  वजह  से

 हमको  वहां  चोट  खानी  ब्रिटिश  सेना  की  उस  व्यक्ति  के  बारे  में  क्या  रिपोर्ट  थी
 ?

 कोरिया  में  जब  वह  व्यक्ति  तो  भारतीय  सेनाधिकारियों  ने  उस  व्यक्ति  के  सम्बन्ध  में

 क्या  रिपोर्टे  दी  और  क्या  यह  सत्य  नहीं  हूं  कि  जब  वह  व्यक्ति  कोर  कमांडर  बना  कर  वहां

 पर  रखा  तो  अपनी  दुर्बलता  कौर  भय  के  कारण  ag  सेना  के  हैडक्वाटर  को  तेजपुर  से

 हटा  कर  गौहाटी  ले  आया  प्रो  उसने  यूनिवर्सिटी  के  होस्टल को  इसलिए  खाली करा  दिया

 कि  सेना  का  हैडक्वार्टर  वहां  रखा  लेकिन  जब  ईस्ट  न  कमांड  को  यह  सारी  बात  पता

 चली  तो  उनके  अनुरोध  पर--मुझे  यह  पता  लगा  है--दोबारा  हैडक्वाटर  को  तेजपुर  भेजा  गया
 ?

 मैं  संरक्षण  मंत्री  को  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अ्रनुभव  का  दुनियां  में  art  तक  कोई

 विकल्प नहीं  हुआ  ्य  को  बड़े  से  बड़े  शक्तिशाली  देश  भी  बहुत  सम्हाल  करते

 नेफ़ा  में  हुई  हमारी  पराजयों  में  एक  बहुत  बड़ा  कारण  यह  है  कि  हमने  अनुभवी  अधिकारियों

 को  हाथों  से  खो  दिया  ari  इसीलिये  सुना  तो  यहां  तक  गया  है  कि  १४  AqFqt,

 को  जब  प्रधान  मंत्री  का  जन्म-दिन  उन  महाशय  ने  बंधाई  का  तार  दिया  ak  aa

 तार  में  यह  भी  लिखा  कि  मैं  art  यह  भी  सुचना  देना  चाहता  हूं  कि  बामडीला को  कोई

 खतरा  नहीं  है  ।  फिर  तीन  far  बाद  उसी  बामडीला  का  पतन  भी  हो  गया  प्रधान

 मंत्री  को  रेडियो  पर  घोषणा  करनी  पड़ी  कि  बोमडिला  का  पतन  हो  गया

 लेकिन  इस  प्रकार  के  व्यक्ति  को  क्या  सजा  सरकार  ने  दी  ?
 यह  कि  सेना से

 हटा  कर  एक  सैनिक  जहाज  कम्पनी  में  दस  हजार  रुपये  प्रतिमास  पर  उसको  नियुक्त  कर
 दिया  ।  क्या  सरकार  इस  प्रकार  सेना  में  शभ्रनुशासन  रख  सकेगी  ?

 संरक्षण  मंत्री  ने  वक्तव्य  में सैनिक
 गुप्तचर  विभाग  की  गतिविधियों  पर  बहुत  बल  दिया

 सारे  वक्तव्य  में  उन्होने  किसी  बात  पर  अधिक

 बल  दिया  तो  मिलिटरी

 लिजेंस पर  संरक्षण  मंत्री  के  वक्तव्य  में  इस  विषय  के  अतिरिक्त  किसी  एक  विषय  पर

 पांच  पैराग्राफ  नहीं
 हैं  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  युद्धकाल  में  गुप्तचर  विभाग
 का

 बहुत  महत्वपूर्ण
 स्थान  होता  ह  ।  दूसर  महायुद्ध  में  गुप्तचर  विभाग  जिसने  जर्मनी

 से  इंग्लैंड  पर  at  वाली  विपत्ति  के  मुंह  को  रूस  की  कौर  मोड़  दिया  था  ।
 झगर  कहीं



 रे  र  झाकाशंवाणी  से  प्रयोग  की  जाने  वाली  भाषा  गुरुवार  १९  FEGR

 के  बारे  में  घंटे
 sot नर्व  यदि

 [att  THAT  ares

 हमारा  गुप्तचर  विभाग  पूर्ण  ्  होता  at  जिस  प्रकार  से  पिछले
 ate  सालों से  चीन

 के  गप्तचर  विभाग  ने  के  के  के

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  शौर  समय  लेना  चाहते

 att  प्रकादाबीर  शास्त्री :  जी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तो  कल  माननीय  सदस्य  भाषण  जारी  रखें
 ।

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री

 भाषा
 राकेश  वाणी  से  प्रयोग  की  जान  वाली

 श्री  carats  सिह  :  उपाध्यक्ष  &  को  ate  इंडिया  रेडियो

 की  मौजूदा  पालिसी  है  उसके
 मुताल्लिक

 जो  सवाल  पाया  था  मैं  उसके  बारे  में  कुछ

 wet  के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं
 ।

 सरकार  ने  सितम्बर  को  जो  जवाब  दिया  at  वहीं  जवाब  उसने  २४  अप्रैल को

 दिया था  ॥  भाई  भक्त  दर्शन  जी  ने  जो  सवाल  चार  महीने  पहले  पूछा  उसके  जवाब

 में  सरकार  ने  कहा  था  कि  इसके  लिये  कोई  तारीख  नहीं  बतलाई  जा  सकती
 न

 कोई  डेडलाइन

 कायम  की  जां  सकती  ह  ।  वही  सवाल  मैंने  को  पूछा  तो  सरकार  ने  यह  कहा

 कि  हम  कर  रहे  हैं  लेकिन  कोई  डेडलाइन  सरकार  तय  नहीं  कर  सकती  ।  चार  महीने

 के  बाद  सरकार  वहीं  की  वहीं  हम  लोग  यह  खयाल  करते  थे  कि  सरकार  वहां  से

 बहुत  आगे  बढ़ेगी  लेकिन  चार  महीने  बाद  भी  सरकार  agt  की  वहीं  सरकार  को  इसके

 लिये  ठोस  कदम  उठाने  पड़ेंगे  ।

 ara  इंडिया  रेडियो  के  ऊपर  सारे  देश  का  दारोमदार  है  |  प्रचार की  पालिसी

 गलत  रहेगी  तो  सारे  दंश  को  पतन  की  तरफ  जाना  पड़ेगा  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  a

 इमरजेन्सी  के  वक्त  सरकार  इस  जनता  को  यद्ध  के  लिये  तैयार  करने  के  लिये  क्या  कर  रही

 जिस  हाल  इंडिया  रेडियो  पर  दो  दफे  यह  कहा  जाता  सवेरे  कि  हम

 कभी  भी  यद्धप्रिय नहीं  रहे  हम  कभी  जंग  से  मुहब्बत  करने  वाले  लोग  नहीं

 यह  जनता  जंग  के  लिये  तयार  हो  सकती  हर्गिज  नहीं  हो  सकती  |  कब  हम  लोग

 युद्ध  के  लिये  तैयार  नहीं  थे
 ?

 we  गीता  को  उठा  कर  देखा  जाये  तो  गीता  का  सारांश  है

 पार्थ  wat युद्ध  पेशी

 अगर  भगवान  राम  के  जीवन  से  युद्ध लीला  को  समाप्त  कर  दिया  जाये  उनका  जीवन

 शून्य हो  जायेगा  amt  राज  गुरु  गोविन्द  सिंह  महाराज  से  हम  लोग  प्रेरणा  लेने  हैं  कौर
 कोटि  कोटि  जनता  जो

 उनके
 नाम

 से  जागृत  होती  है  तो  सिर्फ  इस  लिये  कि  उन्होंने  युद्धकला

 को  दिखलाया कौर  युद्ध लीला  की  ।  देश  को  पीछे  हटाने  के  लिये  कहा  जाता  है  कि  हम

 लोग  कभी  युद्ध  प्रिय  नहीं  हमने  कभी  जंग  के  साथ  प्रेम  नहीं  किया  था  ।  यह  गलत

 हमारी  धारणा  हमारे  यहां  का  धर्म  हमेशा  से  यह  रहा है

 वा  प्राप्स्यसि  ्  जित्वा  वा  भोरसे

 थ्या धपे  घंटे  को  चर्चा



 २८  qccy¥  )  ग्रा काश वाणी से  प्रयोग  की  जायेने वाली  भाषा  के  उर

 बारे  में  न्  घंटे  की  चर्चा

 हमारी  धारणा  कौर  हमारा  धर्म  यह  रहा  है  कि  जंग  करते  करते  मर  गड़ोगे  तो  स्वर्ग  गाझोगे

 और  जंग  जीत  तो  राज्य  भागोगे  |  ara जो  हमारी  २६  हज़ार  मुरब्बा  भील

 जमीन  दुश्मनों  के  कब्जे  में  है  उसके  लिये  ठोस  प्रचार  की  ज़रूरत  लेकिन राज  भी  श्राल

 इंडिया  रेडियो  के  ऊपर  आशिक़ाना  गाने  गाये  जाते  अश्लील हास्य  गाने

 होते हैं  ।  इस  पालिसी  को  बदलना  पड़ेगा  ।  लेंग्वेज  पालिसी  के  मुताल्लिक़  मैं  साफ  कह

 कि  भारत  की  भाषा  are  स्थिर  नहीं  हुई  तो  भारत  की  श्राज्ादी  भी  स्थिर  नहीं
 रह

 जायेगी  ।

 मातु  भाषा  का
 सबल

 मातु  भूमि  के  साथ  जुड़ा  शझा  है  ।  मुझे  याद  है  कि  श्रायरलंड

 में
 ८०

 साल  के  बूढ़े  शिव  सरा  ने  कहा  था  कि  झगर  हमारे  आयरलैंड  की  आज्ञादी को तराजू को  तराजू

 के  एक  पलड़े  में  रक्खा  जायें  कौर  आयरलैंड  की  मातृ  भाषा  को  दूसरे  पलड़े  में  रक्खा  जामे

 तो  मं  मातृ  भाषा  की  झोर  ya!  क्योंकि  were  हमारी  मात  भाषा  रहेगी  तो  हमारे  मुल्क  की

 ग्राज़्ादी  मेरे  पैर  चूमेगी  कौर  मात  भाषा  नहीं  रही  तो  हमारी  श्राज्ादी  छिन  जायेगी
 ।

 इंडिया  रेडियो  से  जितनी  देर  मानें  होते  मैं  पछता  हूं  कि  क्या  हम  यह  उम्मीद  नहीं  करते

 कि  जंग  की  तैयारियों  at?  इमरजेन्सी के  मतलब  बतलाये  देश  के  बच्चे  को  तेयार

 किया  उसके  ऊपर  खूब  पट्टी  बांधने  से  ले  कर  राइफल  की  ata  सांय  तक  की  chat

 दी  ज़रूरत  इस  बात  की  लेकिन  यह  ट्रेनिंग  नहीं  दी  जाती
 |

 मुझे  कहते  हुए

 शर्म  ort  है  कि  apt  ही  सवेरे  मैंने  देखा  कि  कितने  संगीत  ऐसे  जिनका युद्ध  के  साध

 एक  तरफ ताल्लुक़  कितने  संगीत  ऐसे  थे  मात  मति  के  साथ  ताल्लुक  था  |

 मैं  देखता  fe  नौजवान  के  लिये  समय  है  तैरने  घुड़सवारी  करने  राइफल  चलाने

 बाडी  बिल्डिंग  करने  का  दूसरी  तरफ  रेडियो  गाना  सुनाता है

 घड़ी  मेरा  दिल  धड़के

 भला  दिल  धड़कता  उनको  हाटटट्रबल नहीं
 दत  पर  दाई  अक  गड़ी  दीर

 दिल  धड़कने  वाले  नौजवान  गिरेंगे  तो  क्या  होगा  ?  amt  जरूरत  इस  बात  की  है  कि
 इस

 पालिसी  की  श्रोवरहालिंग की  इस  पालिसी को  बदला  जाये  ।  यह  हमारे  प्रचार  aw

 साधन है  ।  ara  जिस  तरह  से  रूस  ने  रेडियो  से  दुनिया  को  प्रपनी  जनता  को

 ट्रेनर की  ट्रेनिंग  राइफल की  ट्रेनिंग  युद्ध  की  ट्रेनिंग  दी
 की  ट्रेनिंग

 उसी  प्रकार  से  हमारे  माननीय  मंत्री  जी  भी  कर  सकते  हैं  ।  जितना  समय  हमारे  माननीय

 मंत्री  जी  को  मुझे  समझाने  में  लगता  डांटने  में  लगता  है  उतना  समय  वे  area  इंडिया

 Ste  SAVE  में  सभा

 थी  द

 का  परना  ew  Mere
 को

 TE  से  लोह  दी  तद
 से  लौहपुरुष

 बन
 सकता  लेकिन  इसके  लिये  श्राप  को  काम  करना

 मैं  ग्रुप  को  झाज  की  बात  बतलाऊं
 ।

 सुबह  मेरे  पास  एक  ठाकुर  साहब  झरा  बहुत  बड़ें

 बहुत  तगड़
 ।

 मेरे  पिता  के  साथी  मैं  उन  की  गोदी  खेला  gar  मैं  उनका  gar  था  ।

 सवेरे  कर  मुझ  से  नाराज  होने  लगे  ।  मैंने  कहा  gre  नाराज  क्यों  होते  हैं
 ?
 श्राप मझे  बतलाइये

 अगर
 मैं

 ग्राहकी
 aa  से

 न
 चलू  तो  आप  नाराज  हों

 ।
 मैंने  उन  से  पूछा  कि  आखिर  क्या  बात

 है
 व

 क्यों  मुझ  से  नाराज  हो  रहे  हैं
 ।

 ठाकुर  साहब  ने  कहा  कि  बात  पर  तो  बनिया  नाराज  हो

 लेकिन  ठाकुर  तो  वह  है  जो  बगैर  बात  के  ही  नाराज़  हो  जाये  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  दरखास्त

 करूंगा  कि  जितना  समय  ag  हमें  डांटने  में  लगाते  हैं  उतना  समय  वे  area  इंडिया  रेडियो की  पालिसी



 avey  आकाशवाणी से  प्रयोग  किये  जाने  वोली  भावा  १६  सितम्बर  q¥&RR

 के  बारे  में  we  घंटे  की  चर्चा

 aerate

 को  बदलने  में  लगायें  तो  यह  देश  लोहे  का  देश  बन  जायेगा  ।  यह  गुरु  गोविन्द  सिंह  की  भूमि

 महाराणा  प्रताप  की  कमी  यहां  भूषण  की  जरूरत  यहां  कविवर  तुलसीदास  की  जरूरत  बाल्मीकि

 की  जरूरत है  ।  यहां  पर  कोई  गीता  के  कृष्ण  का  पुजारी  पैदा  हो  इस  बात  की  ज़रूरत  है
 ।

 मैं  आपसे  पूछता  हूं  कि  इतनी  रिकमेन्डेशन्स  की  गई  थीं  उनमें  से  कितनी  रिकमेन्डेशन्स  ऐसी  हैं

 जिनके  ऊपर  आपने  अमल  किया
 ?

 श्री  प्रकाश  जी  खुद  कहते  हैं  कि  मैं  तो  ७५  बत  का  बूढ़ा  हो  गया

 ७५  साल  की  में  मेरी  एनर्जी  थक  गई  लेकिन  हमारी  सरकार  कहती  है  कि  पराल

 इंडिया  रेडियो  के  लिये  जो  सिफारिशें  हुई  हैं  उनको  इम्प्लीमेंट  करने  के  लिये  श्री  श्रीप्रकाश  आयेंगे
 ।

 वहू  कहते  हैं  कि  मैं  इनवैलिड  वहू  कहते  हैं  कि  मैं  sex  हो  गया  मैं  वृद्धावस्था  में
 र

 सरकार  कहती  है  मानो  न  तुम्हें  यह  काम  करना  पड़ेगा  ।  ज़रूरत इस  बात  की  है  कि

 इस  पालिसी को  बदला  जाय  ।  श्रगर  बाप  कहें  कि  देश  इसके  बगैर  उन्नति  कर  सकेगा  तो  मैं  कहना

 चाहता  हुं  कि  वहू  हरगिज  इस  काम  में  उन्नति  नहीं  कर  सकता  ।  ore  इंडिया  रेडियो  के  महकमे  के

 लिये  सबसे  बड़ी  ज़रूरते इस  बात  की  है  ।  इस  रेडियो  पालिसी  को  बाप  नहीं  बदलते  तो  ७ प्रंग्रेजी

 के  जो  भी  शब्द  हमारी  ज़बान  में  आते  हैं  वे  हमारी  भाषा  को  करने  के  लिये  ara  हैं  ।  अंग्रेज़ी

 जहां  भी  उस  मुल्क  की  areal  को  खत्म  करने  के  लिये  गई
 ।

 जो  ज़बान  बोसीदा  हो  चुकी

 जिस  ज़बान  को  कान  कर  निकालता  जिसे  कान  पकड़  कर  दूसरे  मुल्क  निकालते

 हैं  वह  अंग्रेजी  जबान  हमारी  इस  भाषा  पर  लादी  जा  रही  है  ।  श्राप  से  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  राज

 से  पाल  इंडिया  रेडियो  की  पालिसी  को  बदला  जाये
 ।

 are  मैं  भूलता  नहीं  हूं  ती  पिछले  होने  की  २९  तारीख  या  उस  से  एक  दो  दिन  पहले

 बाद  में  हो  सकती  मैं  बैठा  gat  शाम  को  रेडियो  सुन  रहा  था  ।  वहां  से  कोई  प्रवचनकर्ता बोल  रहे

 थे
 ।

 मुझे  शर्म  झाई  उस  को  सुन  कर  ।  मैं  ने  दस  मिनट  तक  उनके  भाषण  को  मालूम |

 होता  था  जैसे  कोई  दर्जा  चार  का  लड़का  पढ़  रहा  हो  ।  शायद  उन  को  चश्मे  से  दिखलाई  न  देता

 इसलिये  नाक  से  लगा  कर  पढ़  रहे  अटक  श्रटक  कर  के  |  हमारी  भाषा  का  इस  प्रकार  से  इतना
 पतन

 हो  चुका  है  कि  जो  लोग  जाते  हैं  वे  सिफारिशों  के
 बेटे  जो  लोग  ara  हैं  बोलने  के  लिये

 वेसि
 रिश  ले  कर  जाते  हैं  ।  अधिकारी लोग  नहीं  aa  ।  राज  ऐसीं  भाषा  की  ज़रूरत  है  जो  भूषण

 ने  दी  जो  यीताकार  भगवान  कृष्ण  ने  दी  थी  ।  श्राप  इस  काम  को  कर  सकते  हैं  ।  श्राप  भगवान

 राम  के  वंश  से  उनके  वंशज  हैं  ।  भगवान  राम  की  यह  तारीफ  थी  कि  :

 aa  विभाषते
 ay

 i

 राज  जो  कुछ  कह  लेते  हैं  उस  से  पीछे  नहीं  हटते  हैं  ।  यहीं  वादा  किया  है  कि  श्राप  हैं

 तो  श्राप  हिन्दी  की  सेवा  बाप  ने  वादा  किया  है  कि  श्राप  राष्ट्र  का  निर्माण  करेंगे
 ।

 मैं  पूछता

 हूं  किकया  यही  भाषा  राष्ट्र  का  निर्माण  करेगी  जिस  का  श्राप  उपयोग  करते  हैं  ?  मैं  श्राप से  साफ

 कहता  हूं  कि  श्राज  अय्याशी  के  गाने  या  शु  गार  रस  के  गाने  देश  को  ऊपर  नहीं  उठा  सकते
 ।  महाकवि

 के  मुझे  याद  ore  है  कि  राज  वह  समय  है  कि  :

 व्याकरण  न  भुज्यते  काव्य  रसो न  पीयते ।”

 जरूरत  इस  बात  की  है  कि  देश  के  इन्दर  एक  ठोस  आवाज़  पैदा  की  देश  के  मारने
 कौर  मिटने  की

 भावना  पैदा  की  जाय  ।  जब  नैंगोशियेशन्स  की  बात  कही  जाती  जब  परसुएशन  की



 रक
 उन

 VRE २८  १८८५  आकाशवाणी से  प्रयोग  किये  जाने  वाली
 भाषा

 बारे में  आधे  घंटे की  चर्चा

 बात  कही  जाती  जब  मैं  श्राल  इंडिया  रेडियो  खोल  कर  बैठता  हूं  और  लेक्चर  सुनता हूं

 परसुएशन  ae  ऐसोसिएशन  तो  मैं  एक  दम  समझ  लेता  हूं  कि  देश की  खुद्दारी को  बेचा  जा

 रहा  देश  के  आत्मसम्मान  के  साथ  धोखा  किया  जा  रहा  है  ।
 देश  भ्रमर  उठेगा  तो  नेगोसिएशन

 से  नहीं  देश  प्यार  उठेगा  तो  परसुएशन  से  नहीं  देश  नगर  उठेगा  तो  ऐसोसिएशन  से

 नहीं  उठेगा  ।  देश  fee  फार  टेंट  मांगता  देश  ब्लड  फार  ब्लड  मांगता  देश  इशारों फार  इन् जरी

 मांगता है  ।  देश  का  बदला  लेना  चाहता  देश  हरगिज  इस  बात  को  बर्दाश्त  नहीं  कर

 सकता  |  कोई  कहते  हैं  कि  बातों  से  मसला  हल  करेंगे  तो  वे  बातों  से  मसला  हल

 नहीं  करना  वे  देश  के  श्रीमान  को  बेचना  चाहते  हैं  ।  मुझे  याद  है  कि  जमाने  के  सब  से

 बड़े  arent  प्रिंस  बीमार  ने  लिखा  था  :  बहुमत  के  भाषणों  का  मतदान  से  सरकारी  प्रश्नों  का  हल

 नहीं  होता  परन्तु  खून  की  नीति  से  होता  है  ।  एक  तरफ  देश  की  २६  हजार  मुरब्बा मील  जमीन

 दुश्मन के  कब्जे  में  एक  तरफ  नौजवानों  महाराणा  प्रताप  प्रौढ़  गुरु  गोविन्द  सिह  at

 weal  निहत्था करके  मरवाया  जाता  दूसरी  तरफ  एयाशी  के  गाने  सुनाये  जा  रहे  हैं  |

 इस  पालिसी  को  बिल्कुल  बदलना  होगा  को  देश  को  उसका  आत्म  सम्मान  वापस  दिलाना

 है  ।  मैं  am  at  बतलाऊँ  किमेरे  भतीजे  विक्रम  सिंह  को  चीनियों  ने  कुल्हाड़ों  से  तीन  टुकड़ों  में

 काटा  at  उसका  खून  पिया  ।  हमारे दिल  से  पूछिये  जिन के  लाल  गये  हैं  कि  क्या  हम  को

 इंडिया  रेडियो  से  ये  कगार  रस  के  गाने  अच्छे  लगते  हैं  ।  ये  ऐयाशी  के  गाने  प्रति  लगते  ये

 झ्र श्लील  गाने  wo  लगते  हैं
 ?

 हरगिज  शभ्रच्छे  नहीं  प्रांत  श्राप  को  केवल  वीरता  के  गाने

 प्रसारित  करने  चाहिए  ।

 सरो  जिनी  महिषी  :  मैं  औचित्य  प्रश्न  उठाती  हूं  ।  क्या  राध  घंटे  की  चर्चा  झरा काश वाणी

 की  भाषा  के  बारे  में  है  या  कार्यक्रमों  की  अन्तर्वस्तु  के  बारे  में  है
 ?

 att  यद या पाल सिंह  माननीया  तो  दस  मिनट  हुए  wait  बीस  मिनट

 श्र  बाकी  हैं  ।

 मैं  बड़े  अदब  से  wat  मिनिस्टर  साहब  से  निवेदन  करता  हूं  जो  कि
 जो

 राज  शु  गार
 के

 गाने  सुनाये  जाते  हैं  उन  को  बन्द  करायें  ।  जिन  लोगों  को  ऐसे  गाने  सुनने  उन  के  लिए  बहुत

 ज्यादा घर  खुले  वे  वहां  जा  कर  उन  को  सुन  सकते  हैं  ।  हमें  तो  राज  देश  के  गिरते  हुए  चरित्र  को

 उठाना  देश  की  गिरती  हुई  भाव नाश् ों  को  उठाने  के  लिए  राज  वीरता  के  गानों  की  जरूरत

 देश  के  आत्म  सम्मान  की  रक्षा  के  देश  के  उत्थान  के  लिए  वीरता  की  जरूरत

 ऐयाशियाने  गानों  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 नशा  पिला  के  गिराना  तो  सब  को  भ्राता  है

 मजा  तो  जब  है  कि  गिरतों  को  उठाये  सफ़ी

 जरूरत  इस  बात  की  है
 कि

 जो  देश  का  अपमान  जो  देश  की  पराजय  हुई  है  उस  पराजय

 के  कलंक  को  धोया  जाये  ।  राज  देश  की  ४४  करोड़  जनता  में  are  सम्मान  की  भावना  भरनी

 चाहिए  कौर  जनता  को  बताना  चाहिए
 कि

 जहां  धर्म  करने  पहुंचते  जहां  इबादत करने  वाले

 पहुचते  जहां  बन्दगी  करने  वाले  पहुंचते  हैं  उसी  स्वर्ग  में  धर्म  युद्ध  में  मरने  वाले  वीर  भी  पहुंचते  हैं  ।

 तो  मेरा  निवेदन  है  कि  श्राज  are  इंडिया  रेडियो  की  भाषा  नीति  में  gare  की  नहीं  बल्कि

 श्रामूलचूल
 परिवर्तन  की  आवश्यकता  उसकी  नीति  को

 अलिफ  लेकर
 ये  ]

 तक॑  बदलना
 पड़ेगा

 ।

 मूल  अंग्रजी  में
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 के  बारे में  me  घंटे की  चर्चा

 यद्यपि

 प्रातःकाल  के  समय  उठने  का  समय  होता  सायंकाल  को  सोने  का  समय  होता  हैं  ।

 श्राप  को  देश  की  रक्षा  करनी  है  तो  देश  की  भावना  को  बदलना  पड़ेगा  ।  मैं  श्राप  से  पूछता

 हूं  कि  श्राप  मुझे  कोई  भी  ऐसा  देश  बतायें  जहां  कि  राष्ट्र  गीत  सोते  eat  को  सुनाया  जाता  हो  ।

 लेकिन  हमारे  are  इंडिया  रेडियो  से  मन  गणਂ  सोते  गाया  जाता  है  ।  संसार में  राष्ट्र

 गीत  सोतों  को  जगाने  के  लिए  सुनाया  जाता  लेकिन  इस  अभागे  देश  में  राष्ट्र  गीत  गाया  जाता  है

 लोगों  को  सुलाने  के  यह  गीत  उस  समय  बजाया  जाता  है  जब  सोने  का  समय  होता  हे
 ।

 मेरा  कहना  हे  कि  राष्ट्रगीत  के  समय  को  बदला  जाये
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  ख़त्म  करें  |

 शो  uae  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैं  कप  के  द्वारा  माननीय  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता

 हूं  कि  वह  एक  सच्चे  क्षत्रिय  की  तरह  एक  सच्चे  योद्धा  की  तरह  एक  सच्चे  नेता  की  तरह  से

 मैदान  में  ara  और  झाल  इंडिया  रेडियो  की  भाषा  नीति  को  और  ऐसी  व्यवस्था करें  कि

 at  इंडिया  रेडियो  से  देश  भक्ति  के  कौर  वीरता  के  उपदेश  दिये  जायें  सनौर  शद्ध  मातृभाषा  का

 उपयोग  किया  जाये  aire  न् हल् प्रप्रज  भाषा  के  गन्दे  शब्द  ले  कर  हमारी  भाषा  को  नापाक  न  किया

 जाय े।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  दी०  Fo  शर्मा  |

 शो  qto  शर्मा  :  प्रा काश वाणी  आपातकालीन  स्थिति  की  ated  से  प्रति  दिन  कितना

 समय  देता  है
 ।  जब

 शुरू  था  तो  कितना  समय  दिया  जाता  था  wa  कितना
 समय

 दिया
 है

 ?

 सूचना  प्रसारण मं  मालय  के  भारसाधक  मंत्री  (  श्री  सत्य  नारायण  सिंह  )  :  उपाध्यक्ष

 मेने  माननीय  सदस्य  का  भाषण  जिनके  नाम  से  यह  विवाद  रखा  गया  था  बड़े  गौर  से  सुना
 ।

 उन्होंने

 जो  कुछ  कहा  वह  तो  श्री  प्रकाशवीर  ग़ौरी  जी  के  भाषण  से  मिलता  जुलता  था  ।  रेडियो से  तो  तो

 शायद  उस  का  सम्बंध  कम  ही  रहा  ।  ये  बातें  तो  माननीय  सदस्य  नेफा  रिपोर्टे  पर  बोलते समय  कहूं

 सकते  थे  ।  उनके  मोशन  से  तो  में  यह  aaa  था  कि  रेडियो  पर  जो  हिन्दी  इस्तेमाल  की  जाती  है  उस  के

 बारे  मैं  कुछ  कहेंगे  ।  जो  बातें  कहीं  उनसे  लगता  है  कि  ag  या  तो  रेडियो  को  ठीक  से  सुनते  नहीं
 या

 केवल  रात  को  ही  सुनते  हैं  या  ऐसे  वक्त  ही  सुनते  हैं  जिस  वक्त  कि  शरु  गार रस  के  गाने ही

 भराते  हों  |

 पहले  क्या  होता  था  यह  तो  में  नहीं  लेकिन  आजकल  सुबह  राष्ट्र  गान  होता  है  ।  जब  से

 ~

 इमरजेंसी  शुरू  हुई  है  तब  से  कोई  दस  ग्यारह  महीने  से  एक  कमेटी  की  राय  से  रेडियो  का  प्रोग्राम  रखा

 जाता  है  उस  कमेटी  में  दोनों  सदनों  के  सभी  दलों  के  सदस्य  शामिल  हैं
 ।  उस

 कमेटी  में  कम्युनिस्ट

 भाई  भी  हैं  अन्य  दलों  के  सदस्य  भी  हैं  उन  की  सब  की  राय  यह  है  कि  इमरजेंसी  के  बाद

 से
 जो

 इन  दस  महीनों  में  रेडियो  प्रोग्राम  प्राता  है  वहं  बहुत  प्रच्छा है
 ।

 में  भी  कभी  कभी  रेडियो  सुनता

 हूं  ।  जैसे  ही  शहनाई  बजना  बन्द  होता  है  राष्ट्रीय  गीत  गाया  जाता  है  ।  जो  सुनते  होंगे  उनको  इसका

 पता  होगा
 ।

 किसी  दिन  ऐसा  नहीं  होता  कि  प्राथना  के  शुरु  होने  से  पहले  या  जो  प्र ग्रेजी  बुलेटिन  पांच

 मूल
 _~

 में
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 बारे  में  आंधे  घंटे  की  चर्चा

 मिनट  का  होता  उसके  पहले  राष्ट्र  गीत  न  बजाया  जाता  हो  |  उसके  बाद  प्रार्थना  होती  है  ।  उसम

 हमने  कभी  कोई  अश्लील  गाना  नहीं  सुना  ।  राधे  ० न्  या  ४०  मिनट  तंक  ्  कार्यक्र  होता है
 |

 जो  जय  भारती  प्रोग्राम  होता है  उत्तकों  ATT  देखें  ।  उसमें  वेद  पुराण  कौर  अरन्य  ग्र
 थों  से

 बीर  गाथाएं  दी  जाती  हैं  ।  राज  ही  में  सुन  रहा  था  उस  में  अर्जुन  का  दौर  श्रीकृष्ण  सम्वाद  श्र  रहा

 था  जिस  में  क  से  कहा  जाता  है  :

 ‘qe  कृत

 अर्जुन  से  कट्ठा  जाता  है  कि  तू  क्यों  डरता  है  ।  युद्ध  कर  ।  वेद  से  वीरता  की  कथाएं  जाती हैं
 ।

 मुझे  पता

 नहीं  था  कि  वेद  भी  ऐसी  चीजें  हैं  ।  इस  प्रोग्राम  में  वेदों  की  ऋचाएं  सुनायी  जातों  हैं  ।  उस  में  एक  बात

 मैंने  सुनी  जो  कि  राज  के  युग  में  भी  कितनी  लागू  होती  है
 ।

 उस  में  सुनाया गया  कि  पीले  रंग  के  लोगों

 से  बहुत  होशियार  रहना  चाहिये  ।  मुझे  यह  सुन  कर  झाश्च्  हश्र  कि  are  से  चार  पांच  हजार  वर्ष

 पहले  भी  लोगों  की  यह  धारणा  थी  ।  मैं  चाहता हुं  कि  वहां  से  ला  कर  वह  ऋचा  आप  लोगों को  सुनाऊं  |

 उस  में  दिया  है  कि  ऐसे  दुश्मन  की  जीभ  काट  देनी  चाहिए  ।  उसके  कान  काट  देने  चाहिए  |

 थी  यशपाल  सिह  :  भाई  भाई  नहीं  करना  चाहए  ।

 श्री  सत्य  नारायण  सिंह  :  तो  मेरे  कटने  का  तात्पर्य  यह  है  कि  वेदों  से  इस प्रकार की  ऋचाएं उस

 प्रोग्राम  में  सुनायी  जाती  शायरों  तुलसी  दास  की  रामायण  से  वीरता  के  प्रसंग  उसमें  सुनाए  जाते

 हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  कहना  भ्रनुचित  है  कि  झाल  इंडिया  रेडियो  से  सिर्फ  श्रंगार  रस  के  गाने ही

 प्रसारित किए  जाते  हैं  bad L

 art  फिर  जीवन  में  ate  चीजें  भी  हैं  ।  माननीय  सदस्य  जीवन  को  बिल्कुल  शुष्क

 बना  देना  चाहते  हैं  ।  झगर  fas  लड़ाई  की  ही  बात  चलती  रहे  तो  लोग  कहेंगे  कि  यह  मौजूं  नहीं  हैं  ।

 फिर  कभी  तो  लड़ाई  नहीं  है  ।  लड़ाई के  लिए  हमारी  तैयारी हो  रही  है  ।  अगर  हम  रात  दिन  मिल

 सांग  सुनाते  रहे  तो  लोगों  पर  उस  का  क्या  पड़ेगा  |  शायद  माननीय सदस्य  को  पसन्द हो  या

 उन  जैसे दो  चार  प्रतिशत लोगों  को  पसन्द  हो  ।  लेकिन  उनको  छोड़  कर  कौर  लोग  कहेंगे कि  Te  क्या

 हो  रह  है  कि  सिफ॑  मारशल  सांग  ही  चल  रहे  ह  ।  हर  वक्त  माइकल  सांग  लोगों  को  अच्छी  नहीं  लग  सकते

 थोड़े  दुसरे  गाने  भी  इसलिए  बजाए  जाते  हैं  ।  फिर  माननीय  सदस्य  जीवन को  इतना  खुश्क

 क्यों  बनाना  चाहते  वह  श्रंगार  रस  से  इतना  नाराज  क्यों  हैं  समझ  मै  नहीं  भ्राता  कि  माननीय

 सदस्य  को  श्रंगार  रस  से  इतनी  नाराजगी  क्यों  है
 ?  मनुष्य जीवन  मैं  उस  भी  एक  बड़ा  ज़बरदस्त

 हिस्सा  है  ।  ग्रश्लील  श्रंगार  अ्रलबत्ता  ख़राब  है  लेकिन  अच्छा  श्रंगार  रस  तो  आदमी  को  ऊंचा

 उठाता है

 जहां  तक  भाषा  का  सवाल  उसको  ले  कर  श्री  श्री  प्रकाश  के  सम्बंध  मैं  जो  कुछ  कहां  गया

 है  में  उसे  उचित  नहीं  समझता  हूं
 ।  अब

 उमर  का  कोई  सवाल  नहीं  है  ।  कुछ  लोग  ३२  साल  की  उम्र

 मैं
 ही  कमजोर  ate  बूढ़े  हो  जाते  हैं

 ।
 स्वयं  अपने  नेता  को  ही  देख  लीजिये  |  उनके  लिए  मेरे  दिल

 मैं
 बड़ी  इज्जत  है

 ।
 मेरा  मतलब  श्री  राज गोपा लाचार यं  से  है  जोकि  ८५  वर्ष  के  हैं  लेकिन इस  उम्र  मैं  भी

 उन
 मैं  कितनी  इनर्जी  विद्यमान  है  यह  प्राय  श्र  हम  सब  खूब  जानते  हैं  |  वह  ८५  साल की

 उम्  मैं  भी  हिन्दुस्तान  मैं  तहलका  मचाये  हुए  हैं  तो  हमारे  श्री  श्री  प्रकाश  तो  साल  के  ही  हैं नह  काफी
 तगड़े

 खूब  काम  करते  हैं
 ।

 इसलिए  sy  बात  इस  मैं  लाना  फिजूल  है  ।  जो  कमेटी बनी  उस
 कमेटी

 की  एक  वर्ष  मैं  चार  मीटिंग्स  हुई
 ।

 चारों  मीटिंग्स  उन्होंने  एटेंड  की
 ।

 उनके  जो  सुझाव  जाये
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 के  बारे  में  ५, अघ  घंटे  की  पर्चा

 [att  सत्यनारायण

 उन  मैं  जो  सिफ़ारिशें  की  गई  उन  पर  काफ़ी  तौर  पर  किया  गया  है  ।  अरब  ae

 ट्रेशन  की  बात  को  जाने  दीजिये  लेकिन  उन  को  छोड़  कर  बाक़ी  सिफारिशों  पर  काफ़ी  तौर  पर  अमल

 किया  गया  है  ।  थोड़ी  बहुत  चीजों  को  छोड़  कर  वह  काम

 को  मालूम  होगा  कि  पिछले  साल  sore  महीने  मैं  १९६२  के  बाद  रेडियो  की  हिन्दी  भाषा

 के  सम्बंध  मैं  विवाद  शुरु  हो  गया
 था  |  अब

 उसे
 हुआ  कौर  वह  क्यों  हुआ  में  उस  मैं  नहीं  जाना  चाहता

 हूं
 ।

 लेकिन  यह  सही  बात  है
 कि

 हमारे  संसद  के  सदस्यों  की  काफ़ी  तादाद  मैं  भ्रौर  संसद  के  बाहर  भी

 हिन्दुस्तान  में  इस  चीज़  की  बड़े  जोर  से  चर्चा  चली  कि  यकायक  जो  इस  रेडियो  की  भाषा  थी  हिन्दी

 उस  मैं  खास  तौर  पर  उर्दू  के  शब्द  झा  गये  हैं  ।  रेडियो  की  भाषा  हिन्दी  नहीं  बल्कि  उर्दू  हो  गयी  है  |

 मेरे  कान  मैं
 भी

 यह  बात  झाई  श्र  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  ने
 भी

 मुझ  से  कहा  इसलिए  मेंने  उस  वक़त

 के
 जो

 इनफॉरमेशन  एंड  ब्रॉडकास्टिंग के  मंत्री  श्री  गोपाला  उन  को  में  ने  इस  बारे  मैं  एक  कमेटी

 बैठाने  का  सुझाव  दिया  wie  उसी  उन्होंने  एक  कमेटी  बनाई  ।  उस  कमेटी  के  वह  चेयरमैन  हुए  ।

 श्र  कमेटी  के  सदस्य  हुए  मामा  गोविंद  श्री  महावीर  श्री  गंगा शरण

 डा०  गोपाल  श्री  रामधारी  सिह  श्री  प्रकाशवीर  श्री  नवल  श्री  ललित

 श्री  एम०  पी०  सत्यनारायण  ौर  प्रोफेसर  एच ०  एन०  मुकर्जी  |  इसी  से  श्राप  समझ  सकते  हैं  कि

 कसे  लोगों  की  कमेटी  बनी  थी
 ?

 उसी  कमेटी  ने  सिफ़ारिश  की  कौर  वह  कमेटी  बनी  जिस  के  कि  अध्यक्ष

 श्री
 श्री  प्रकाश जी  हैं

 ।
 इस  कमेटी  की  जो  कुछ  सिफारिशें  are  हैं  वे  सब  कबूल  हो  गयी  हैं  |  याद  रखिये

 जो  कुछ  उन्होंने  बताया
 |

 उन्होंने  यह  बताया
 कि

 रेडियो  की  हिन्दी  भाषा  शुद्ध  तो  होनी  चाहिए  लेकिन

 साथ  ही  साथ  सरल  भी  होनी  चाहिए  ।  एक  बात  हम  को  हमेशा  याद  रखनी  है  कि  एक  स्पोर्ट्स वर्ड  होता

 eat  एक  ब्रिटेन  as  होता  है  ।  जब  हम  रेडियो  से  प्रसार  करते  हैं  तो  रेडियो  ख़ाली  माननीय  सदस्य

 जेसे  विद्वान  लोगों  के  लिए  ही  नहीं  है  बल्कि  वह  उन  लाखों  दौर  करोड़ों  श्राम  झादमियों  के  लिए  है  जो  कि

 पान  की  दुकान
 को

 घेर  चौपाल  मैं  बैठ  कर  गांवों  मैं  रेडियो  सुनते  हैं  ।  उन  मैं  बहुत  बड़ी  तादाद

 अनपढ़  लोगों
 की

 है  wa  ऐसे  लोग  जोकि  दस्तख़त  कर  सकते  हैं  उनकी  गिनती  मरदमशुमारी  मैं

 लिखे  पढ़े  लोगों  मैं  की  जाती  है  हालांकि  नह  पढ़े  लिखे  ख़ाक  होते  वह  चिट्ठी  पत्नी  नहीं  लिख
 सकते

 प्रिया  नहीं  पढ़  सकते  हैं  लेकिन  चूंकि  वह  wee  नाम  लिख  पाते  हैं  इसलिए  पढ़े  लिखे  लोगों  मैं

 ऐसे  लोगों  का
 भी

 नाम  लिख  लिया  जाता  है
 twa

 ज़रा  ध्यान  दीजिये  कि  जब  ऐसी  हालत  हो  तो  प्यार

 बहुत  क्लिष्ट  द्विवेदी  झर  साहित्यक  हिन्दी  का  प्रयोग  किया  जायगा  तो  उनके  पतले  कया  पड़ेगा  ?  में

 तो
 रेडियो  की  भाषा  श्राम  लोगों  की  समझ  मैं  खाने  वाली  है  या  नहीं  इस  की  जांच  में  झपने  नौकर  से

 कर  लेता  हूं
 ।

 में  उससे  पूछता  हूं  कि  भाई  तेरी  कुछ  समझ  मैं  ar  है  या  नहीं  ।  wa  ऐसे  लोग

 रेडियो  की  भाषा  नहीं  समझ  सकते
 तो

 फिर  देश  की  बहुत  बड़ी  आबादी  उससे  लाभ  न  उठा  सकेगी  ।

 यहं  ठीक  है
 कि

 रेडियो  मैं  कुछ  साहित्यक  चर्चा  भी  होनी  चाहिए  ।  में  मानता  हूं  कि  इस  तरह
 का  झ्र गर  कोई  श्राप  प्रोग्राम  चलाते  हैं  जैसे  किरातार्जुनीय  ak  भारवि  अर्थ

 गौरव  की  चर्चा  करते  हैं  तो  उसकी  भाषा  कठिन  उसकी  भाषा  साहित्यक  होगी  ।  लेकिन  रेडियो

 के
 जो

 न्यूज  बुलेटिन  होते  स्वास्थ्य  से  सम्बंध  रखने  वाली  वार्ताएं  निकलती  हैं  कौर  कृषि  से  सम्बंध

 रखने  वाली  जो  वार्ताएं  निकलती  हैं  या  जानवरों  की  किस  तरीके  से  हिफाजत करनी  चाहिए  इस

 सम्बंध  मैं
 जो

 वार्ताएं  निकलती  उनकी  भाषा  सरल  होनी  चाहिए  |  are  उनकी  भाषा  कठिन

 साहित्यक  अथवा  लिटरैरी  होगी
 तो  उस

 का  कोई  फायदा  नहीं  होने  वाला  है  क्योंकि  जिनको  इस

 बारे  मैं  बतलाना  चाहते  हैं  वह
 ५

 फीसदी  आदमी  इसको  नहीं  समझ  इसलिए यह  देखना
 होगा

 कि  ऐसी  चीजें  जिनको
 कि

 श्राम  लोगों  तक  ate  गांव  मैं  पहुंचाना  चाहते  हैं  कौर
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 बारे में  अघ  घंटे  की  चर्चा

 उनके  लिए  प्रचार  बुलेटिन  निकालते  हैं  तो  उन  बुलेटिन  की  भाषा  सरल  होनी  चाहिए  कौर  वहू  ऐसी

 होनी  चाहिएं  जिस  को  कि  सब  लोग  समझे  सकें  ।

 में  इस  बात  को  मानता  हूँ  कि  aferat  लोग  संस्कृत मय  श  को  जल्दी  समझ  लेते  हैं
 ।

 शुद्ध

 संस्कृतनिष्ठ  हिन्दी  उनको  जल्दी  समझ  मैं  ar  जाती  है  क्योंकि  देश  की  सभी  प्रादेशिक  एक

 ख़ाली  तामील  को  छोड़  स  भी  भाषियों की  एक  प्रकार से  जननी  संस्कृत  प्रौढ़  उनकी
 भाषाओं

 मैं  संस्कृत  शब्द  काफी  मात्रा  मैं  होते  हैं  इसलिए  अ्रासामी  कौर  तेलगू  बाले  उस  हिन्दी  को  बहुत

 अच्छी  तरह  समझ  पाते  हैं  जिस  में  कि  संस्कृत  के  शब्द  होते हैं  ।  मैं  उसको  मानता हूं  ।  उसके  लिए  जो

 प्रोग्राम  हमारे  होते  हैं  जैसा  मेंने  बतलाया  लिटरेरी  प्रोग्राम्स  होत ेहैं  उनकी  भाषा  उस  तरह  की  होनी

 मानता  हूं  ।  लेकिन  श्राम  जनता  के  लिए  जो  श्राम  समाचार  आदि  के  होते  हैं  उनको  भाषा

 में  इसे  सरल  होनी  आवश्यक  है  ।  इसलिए  में  तो  समझता  हूं  कि  जो  कुछ  कम  विदेशी  उस

 की  कार्यवाही  कमेटी  हुई  है  उस
 म

 कोई  खास  शिकायत की  बात  मुझे  नज़र  नहीं  है  ।

 ma  जहां  तक  हिन्दी  लें  wast  प्रिया  अन्य  भाषाओं  के  पापुलर  शब्दों  को  न  ले  कर  हिन्दी  मैं

 ही  उनके  लिए  शब्द  रखने  का  alae  है  मं  समझता  हूं  कि  इस  के  लिए  जिद  करना  उचित  न  होगा
 |

 श्राप  किसी  भी  भाषा  को  देख  लीजिये  ।  are  aaa  भाषा  दुनिया  मैं  सबसे  ऊंची  भाषा  मानी  जाती  है  ।

 उस  का  प्रचार  संसार  मं  फ्रेंच  भाषा  से  भी  ज्यादा  हो  गया  है  हालांकि  फ्रेंच  भाषा  सब  से  ज्यादा

 बोली  जाती  थी  प्रौर  समझी  जाती  थी  ।  अब  प्रंप्रेज  भाषा  को  देखिये  |  उस  भाषा  में  क्या  है  ।  उसके

 साहित्य  मैं  हिन्दी  के  हजारों  शब्द  भरे  पड़े  हैं  जिस  तरह  से  स्वस्थ  आदमी  को  पचाने  की  शक्ति  होती

 है  उसी  तरह  से  एक  बलवती  भाषा  की  यह  निशानी  है  कि  उस  मैं  दूसरी  भाषियों  के  शब्दों  को  पचाने

 की  शक्ति  होती  उनको  ले  कर  वह  अपने  मैं  ऐवसौवे  कर  लेती  ऐसि मिलेट  कर  लेती है  ak

 उनको श्रपने अन्दर
 प्यारे

 अन्दर
 रख  लेती  है

 ।
 इसलिए  अग्रेज़ी  या  दूसरी

 sg
 के

 जो  शब्द
 गये  हैं

 ग्रोवर

 उनको  हम  अपने  व्यवहार  मैं  रख  सके  हैं  तो  ख़ामख़्वाह  ऐसे  प्रंग्रेजी  शब्दों  की  हिन्दी के  लिए  जिद

 करना  उचित  नहीं  है  ।  कब  were  इस  पर  जिद  करी  जाय  तो  कोशिश  करके  नये  नये  शब्द  उनके

 लिए  गढ़े  जायेंगे ate  हो  सकता  है  कि  वे  शब्द  ऐसे  गढ़े  जांच  जोकि  अ्रनपढ़  लोगों  का  तो  कहना ही

 क्या  लिखे  लोगों  की  समझ  में  भी  न  ।

 स्टेशन  दौर  चैक  शादी  शब्द  जोकि  काफ़ी  प्रसिद्ध  हो  गये  हैं  शौर  हर  कोई

 उनको  बखबी  समझ  लेता  है  नगर  हिन्दी  अनुवाद  निकालने  का  आग्रह किया  गया  तो  इस  तरह  के

 क्लिष्ट  श्र  श्रनपापुलर  शाब्द  गढ़े  जायेंगे  कि  प्राम  लोगों  का  तो  कहना  ही  क्या  पढ़ें  लिखे  लोगों  को  भी

 उनको  समझने  कठिनाई  होगी  |

 जहां  तक  न्यूज़  बुलेटिन  का  सवाल  है  में  यह  तो  नहीं  कह  सकता  कि  उससे  सभी  लोग  सन्तुष्ट

 होंगे  लेकिन  झाम  तौर  पर  उसकी  भाषा  जैसी  होनी  चाहिए  वैसी  होती  है  ।  मैं  यह  तो  दावा  नहीं  करता

 कि  उसमें  कुछ  भी  सुधार  की  गुंजाइश  नहीं  है  लेकिन  निश्चित  रूप  से  हम  प्रगति  की  तरफ  जा  रहे  हैं  ।

 दोनों  कमेटियां  at  जो  उसके  सदस्य  लोग  उन्होंने  जो  कुछ  भी  राय  मशविरा  दिया  उसके

 सार  हम  काम  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  मेरा  विश्वास  है
 कि  जो  भी

 थोड़ी  बहुत  कमी  बाक़ी  रहती  है  उसको

 भी  हम  सदस्यों  के  परामर्श  से
 उस

 प्रधूरे  काम  को पूरा कर  लेंगे  ।

 इमरजेंसी  के  बारे  मैं  प्रचार  के  लिए  जो  उन्होंने  पूछा
 तो

 में  यकायक  उसका  जवाब  नहीं  दे  सकता

 हूं  कि  कितना  समय  उसमें  दिया  जाता  है  लेकिन  जहां  तक  मैं  समझता  हूं  जैसा  कि  मैंने  उसके  सम्बन्ध

 माना में  बतलाया
 था

 दस  महीने  पहले  हाल  में  जो  रेडियो  का  प्रोग्राम  | त  उसके  लिए  भी  समय  दिया



 ।
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 के  बारे  में  आधे  घंटे  की  चर्चा

 श्री
 सत्यनारायण

 जाता है  ।  माननीय  सदस्य  के  पास  उसके  लिए  कोई  सुझाव  हो  तो  वे  मेरे  पास  ta  दें  ।  जो  कुछ भी

 सम्भव  होगा
 म

 हमेशा  करने  के  लिए  तैयार  रहूंगा  ।  आप  जानते  ही  हैं  कि  मेरा  आप  लोगों  से  कैसा

 सम्बन्ध  रहा  है  लोगों  के  सहयोग  से  ही  हम  सब  कुछ  काम  करते  जब  तक  यह  डिपार्टमैंट

 मेरे हाथ  में  मुझे  आशा  है  कि  झापका  सहयोग  मुझे  सदा  की  तरह  मिलता  रहेगा  शौर  जो  भी

 सुझाव  होगा  उस  पर  बराबर  करने  की  कोशिश  की  जायगी  |

 श्री  यशपाल  सिंह  :  यद  नेशनल  एथम  प्रातःकाल  को  होना  चाहिए  संध्या  को  नहीं  होना  चाहिए  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  |

 इसके  गरचा  लोक  लभ  २०  REGR  /  २६  १८८४५  के  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई ।

 काना फेन
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